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आककथन 


अब तक हिंदी मुल्यतः धरम, दर्शन, शुद्ध साहित्य आदि विषयों 
का ही माध्यम रही है; विज्ञान, राजनीति, कानून, संविधान आदि आधुनिक 
विषयों सें उसका प्रयोग एक सहस्त्र है एक के पश्चात अब ही श्रारंभ हुआ 
है। इसी कारण हिन्दी में इन आ्राधुनिई कलाश्रों,कै साहित्य तथा पारिभाषिक 
शब्दावलि तक का सवा अभाव है। अ्रब हिंदी- के राजभाषा स्वीकृत 
होने के साथ साथ कई विश्वविद्यालयों ने उसे शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर 
लिया है, पर इस कार्य मे सुख्य कठिनाई पाव्यक्रम के योग्य हिंदी पुस्तकों 
का अभाव है । संविधान के विषय पर तो हिंदी मे एक भी अच्छी पुस्तक 
है ही नहीं यद्यपि भारतीय संविधान तथा सांविधानिक इतिद्दास प्रायः 
राजनीतिशास्त्र ओर कानून के विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग 
होता है। इसके अतिरिक्त जन साधारण को भी इस विषय मे रुचि बढ़ रही 
है। इन सब आवश्यकताओं का ध्यान रख कर ही हमने यह पुस्तक 
लिखी दै । 


हमने इस पुस्तक में इस सम्रय तक की सारी उपलब्ध सामग्री 
दें कर इसे लाभप्रद बनाने का पूरा प्रयत्न किया है । हाल ही के 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १६९४० ( 26068 ि०97/९४९४७/४४०7 
ह०५, ]980) में से श्रावश्यक तालिकाएं तथा जनगणना आयुक्त ((/०॥8प5 
(/0777783078/) के नवीनतम जनघंख्या के आकड़े भी इस पुस्तक 
में समाविष्ट कर दिये गये हैं। हाल ही में भारत सरकार के राज्य मंत्रालय द्वारा 
प्रकाशित देशी राज्यों संबंधी श्वेतपन्र (५४)॥७ 79890" ०) वशावांधा 
56868) में से भी सुसंगत बाते ले ली गई हैं। भारत का नवीनतम 
मानचित्र भी दे दिया गया दे जिसमें संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित 
तीनों भागों के राज्यों को भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से दिखाया गया है। 


हमने इस पुस्तक के लिखने में अंग्रेजी की एतद्विषयक पुस्तकों 
से अवाधरूपेण सहायता ली है जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। इसके 
अतिरिक्त भारत सरकार तथा संविधान सभा द्वारा प्रकाशित साद्िित्य का भी 


र हे $ कब । 
हमने स्वतैत्न प्रयोग किया है। प्रसिद्ध सांविधानिक महत्व के सरकारी लेख्यों 
का अक्तरशः अश्रनुवाद दिया गया है जिससे अधभेद के कारण भ्रम न हो सके । 


इस पुस्तक में प्रयुक्त भाषा के विषय में स्पष्टीकरण के लिये कुछ 
शब्द कह देना अपेक्षित है। अब भारतीय संविधान के सरकारी अनुवाद 
के प्रकाशित हो जाने से भाषा में एक नई धारा आगई है। १६४६ तक प्रांतों 
में जो सभाएँ थीं उन्हें घारा सभा या व्यवस्थापिका सभा ही कहते थे, किन्तु 
१६७० से उन्हें विधान-सभा कहा जाने लगा है | इसी प्रकार पहले 
“'ेडरेशन! को संघ कहते थे ओर अब भारत संघ! का अर्थ 'इंडियन यूनियन! 
है। किन्तु नवीन संविधान की भाषा का पूर्ण प्रयोग पाठकों के लिये कठिनाई 
उत्पन्न करने वाला होगा, यह सोच कर हमने उस भाषा का कम प्रयोग करके, 
प्राय: प्रचलित भाषा का ही प्रयोग किया है। किन्तु अंतिम भाग 
(नवीन संविधान) में नवीन भाषा का अधिकाबिक प्रयोग किया गया 
दै। भापा के लिये यह संक्रमण काल है अतः ऐसी अ्रसंगतियां होंगी 
ही, पर हमने पाठकों की सुविधा का ध्यान रख कर ही ऐसा किया है। 
हमने सामान्यतः मध्य भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा 
बिहार श्रादि हिन्दी-भाषी प्रांतों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का ही प्रयोग 
किया है। श्री सुखसंपत राय भ'डारी, महापंडित राहुल सांक॒त्यायन 
तथा आचाय रघुवीर श्रादि के सुविख्यात कोषों से भी अ्रनुवाद में सहायता 
ली गई है जिसके लिये हम उनके आभारी हैं। 


हमें श्राशा है कि यह पुस्तक राजनीतिशास्त्र के छात्रों तथा जन. 
साधारण के लिये समानरूपेण लाभप्रद सिद्ध होगी और हिन्दी जगत तथ 
शिक्षा संस्थाएं इसे अपना कर लेखक का साहस बढ़ायंगी । 


मई दिल्ली, मदन मोहन गुप्त 
कृष्ण जन्मापट्रमी, २००७ बि०, 
तदनुसार ४ सितम्बर १६४० 
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प्रथम अध्याय 
निरकुशता का राज्यकाल 
?, अंग्रजों से पहले 


भारत के प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि 
भारत में समय समय पर विविध प्रकार की शासन प्रणालियां थीं। श्रधिकतः 
राजतत्र का ही प्राघधान्य था तथा यूरोप के समान भारत में छोटे छोटे 
राज्य होते थे जिनमें वंशगत नरेश निर कुश राज्य करते थे। किस्त वे प्रजा 
को इच्छा तथा हितों का ध्यान रखते थे, न्‍्यायानुसार प्रशासन चलाते थे, 
ओर यदि कोई नरेश अत्याचार करता था तो उसे सदा अपना राज्य खो 
देने का भय बना रहता था, क्योंकि अन्य नरेश ऐसे राज्यों को हड़पने के 
लिये सदा उद्यत रहते थे जहां असंतुष्ट प्रजा उनका स्वागत करने के लिये 
तयार रहे । 


किन्तु राजतन्त्रों के अतिरिक्त प्राचीन भारत में गणराज्य भी थे 
जहां वंशगत राजा राज्य नहीं करते थे। किन्तु वे गणराज्य भी छोटे छोटे 
ही थे तथा कोई अधिक शक्तिशाली नहीं बन सका। चाणक्य ने शअ्रपने 
'कोटिल्य अरथंशास्त्र” में कुछ समकालोन गणराज्यों का वर्णन किया है जिनमें 
कठ, अ्ररिष्ट्, सौभूति, शूद्धक, मालव आ्रादि प्रमुख थे। शायद वे गणराज्य 
रोम के “नगर राज्यों? के समान ही होंगे । 

मुस्लिम राज्य को स्थापना से उत्तरी भारत की शासन-प्रणाली में 
कुछ परिवतन अवश्य हुए, किन्तु मूलतः वे नये शासक भी जनता के हितों 
के प्रति नितान्त उदासीन नहीं रहे। उन्होंने प्राचीन ग्राम्य-पंचायतों तथा 
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प्रादेशिक प्रशासन को अछूता ही छोड़ दिया और स्थानीय प्रजा का सहयोग 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया । 

मुस्लिम शक्ति के क्षीण होने के साथ साथ भारत के प्रथक पृथक भाग 
हो गये थे। उत्तर में अफगानिस्तान, काश्मीर एवं पंजाब में सिखों का बोल- 
बाला था तथा महाराजा रणजीतसिंह जी की लोकप्रिय परन्त निर कुश सरकार 
अपना काय भारतीय शासन-प्रणाली के अनुसार चला रही थी, जिसमें 
जनता की आवाज को पूणतः कर्णगोचर किया जाता था। प्राणदंड की प्रथा 
उठा दी गई थी, जबकि उस समय इ'गलिस्तान में छोटे छोट अपराधों पर 
क्रर दंड मिलते थे। 

उधर मरहठा साम्राज्य म॑ जनतन्त्र प्रणाली -का सर्वोत्तम भारतीय 
नमूना दृष्टिगोचर होता था। शिवाजी ने मंत्रिमण्डल प्रथा आरम्भ की तथा 
राष्ट्रीय परिषद के समान प्रायः एक सभा होती थी जो राज्य-शासन में 
भाग लेती थी । 

उधर दक्षिण में मसूर के हेदरअली का शासन भी लोकप्रिय था 
किन्तु शासन प्रणाली राजतन्त्र पर ही आधारित थी। उसके पुत्र टीपू सुल्तान 
ने स्व प्रथम भारत में राष्ट्रीय भावना के आधार पर विदेशियों को निकालने 
के लिये एकता आन्दोलन चलाया था । 

उधर अग्रजों व फ्रासीसी लोगों का प्रभुत्व भारत मं बढ़ रहा था 
ओर महान परिवर्तन हो रहे थे। फ्रांस तो जल्दी ही दौड़ में पिछड़ गया 
परन्त अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो गये। धीरे धीरे उन्होंने 
मरहदों , सिखों एवं सुसलमानों को भी हरा दिया तथा सारे भारत में उनका 
काई प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा । 


२, अंग्रेजी व्यापार संस्था का राज्य 


भारत की शासन प्रणाली में अंग्रेजों के आने से क्रांतिकारी परिवतन 
हुए और भारतीय शासन प्रणाली का धर्वथा नाश हो गया। नया यग आरा 
गया तथा इंगलिस्तान के क्रूर कानूनों के श्रनुसार शासन होने लगा । 


अंग्रजी राज्य व्यापार की भावना से स्थापित हुआ था अतः प्रारम्भ 
में एक अंग्रेजी कम्पनी जिसको ईस्ट इंडिया कम्पनी कहते थे, राज्य करती 
थी । कम्पनी के संचालकों (डाइरेक्टरों) का उद्देश्य आथिक होने के कारण 


ॉ३े 


निर कुशता का शाज्यकाल 


तथा भारत के शासकीय नियमों से अनभिज्ञता के कारण, वे यहां मनमानी 
करते थे। स्वयं अंग्रेजों पर तो कोई राजनियम लागू था नहीं, पर भारतीयों 
पर अंग्रेजों के कर नियम लगाये जाते थे । अंग्रेजी कानून के अनुसार ही महाराजा 
नन्दकुमार को नकली पत्र-लेखन (07'/०79५) पर प्राणदंड दिया गया था। 

जेसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है भारत में अंग्रेजी व्यापारिक संस्था 
ही पहले स्थापित हुईं थी | वह सन्‌ १६०० से अपना व्यापार अंग्रेजी बादशाह 
के आज्ञापत्र ( (]॥७॥४९८॥' ) के अनुसार करती रही | पर जब कम्पनी को 
वास्तव में प्रदेश मिल गया तब उसे ब्रिटिश बादशाह ने आज्ञापन्र द्वारा राज- 
सत्ता, न्‍न्याय-सत्ता तथा वेधानिक सत्ता प्रदान करदी और अपनी मुद्रा चलाने 
की अनुमति भी दे दी | बहुत समय तक तो वे केवल युद्ध में ही लगे रहे ओर 
कोई न्‍्याय-व्यवस्था स्थापित न कर सके पर बाद में उन्होंने गनभाने नियम 
बना कर धन बटोरना आरम्भ कर दिया। बहुत समय तक कम्पनी का भ्रबन्ध 
तीनों अधीनस्थ प्रांतोां--बम्बई, बगाल, एवं मद्रास में भिन्‍न भिन्‍न परिषदों 
द्वारा होता था जिनमें १२ से १६ तक अंग्रज सदस्य होते थे । परिषदों के 
प्रधान लंदन स्थित कम्पनी के संचालक मंडल के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी 
थे । 


३, संसद का अंकुश 


ज्यों ज्यों कम्पनीकी शक्ति बढ़ती गई, त्यां त्यां इंगलिस्तान की सरकार 
का ध्यान कम्पनी की ओर अधिक आकर्षित हुआ और वद अपना प्रभुत्व बढाने 
की चेष्टा करने लगी जिससे कि भारत में अंग्रेजी संसद की सर्वोच्च सत्ता 
स्थापित हो सके । १७७३ ई० में एक महत्वपूर्ण नियमितकरण अधिनियम 
(0८)बनाया गया जिससे कम्पनी के आधीन सारे राज्य के लिये एक शासन- 
प्रण/ली का श्रायोजन किया गया। इसके अनुसार ब गाल भारत के शासनसूत्र 
का केन्द्र बना दिया गया । वहां एक गवनर जनरल रहता था जो चार परामशरं- 
दाताओं को सहायता से ब'गाल का सीधा शासन करता था और मद्गरास तथा 
बम्यई के गवनरों (राज्यपालों) एवं परिपदों पर नियन्त्रण रखता था । अधिनियम 
द्वारा गवनर जनरल को निय्म-उपनियम बनाने का एवं उन्हें लागू करने का 
ग्रधिकार दिया गया । क्‍योंकि गवनर जनरल एवं प्रांतीय राज्यपालों की परिषदों 
में केवल अंग्रंज ही होते थे, अतः सारी राज्य-व्यवस्था विदेशियों के हाथ में ही 
थी ओर भारतीय न उनकी भाषा से भिज्ञ थे ओर न उन्हें राज्य काज में कोई रुचि 
ही थी। ह 
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सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस नियमितकरण अधिनियम दूबारा यह हुआ 
कि न्याय के लिए एक सवोच् न्यायालय की स्थापना की गईं, जिसकी शक्ति 
अंग्रेजी प्रणाली के अनुसार, शासन-सत्ता से परे थी और वह शक्ति ब्रिटिश 
बादशाह से प्राप्त हुई थी। यह सर्वोच्च न्यायालय, नियमितकरण अधिनियम 
के अन्तगंत बादशाह के एक आज्ञापन्न द्वारा १७७४ में कलकत्त में स्थापित 
हुआ । इसमें एक मुख्य न्यायाधिपति तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे जिन्हें 
बादशाह नियक्त करता था । इनके निणय के विरुद्ध ब्रिटेन की संसद में अपील 
करने की भी व्यवस्था की गई थी । 


यह बात समभने योग्य है कि विधि-राज्य (१॥]० ०0 ,9»७) के 
सिद्धान्त के अनुसार न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च मानी जाती है ओर उसे 
शासन-सत्ता के श्नियमित कार्य को रोकने का अधिकार होता है । सिद्धान्ततः 
यह नियम अच्छा है क्‍योंकि शासन-सत्ता को अत्याचार करने से रोकने का 
कोई मार्ग अ्रवश्य चाहिए, परन्तु विदेशी राज्य, विशेषतः व्यापारिक राज्य, 
तो दमन पर ही निर्भर रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सीधा बादशाह के 
आधीन था णवं वह कम्पनी की उपेक्षा कर ब्रिटिश प्रणाली से न्याय करता 
था। वह भारत के शासकीय नियमों से भी अनभिज्ञ था। कई बार इसने 
कम्पनी के स्थापित न्यायालयों की अ्रवह्देलतना की एवं उनके न्यायाधीशों के 
विरुद्ध चलाए गये अभियोगों पर ध्यान दिया। इसी सर्वोच्च न्यायालय ने 
नन्दकुमार को छोट से अपराध पर अंग्र जी नियमानुसार झरूत्युदण्ड दिया 
था जब कि भारत में केवल महान अश्रपराधां के लिये ही ऐसा दण्ड नियत 
था । इसके अतिरिक्त उसने राज्य-सत्ता में भी हस्तक्ष प करना आरम्भ किया 
जो कम्पनी को बहुत अ्रखरा । गवनर जनरल को यह असझह्य होगया क्योंकि वह 
एकाधिपति (तानाशाह) के समान राज्य करना चाहता था। यहां तक कि 
वह अपने मन्त्रियों के परामश के विरुद्ध भी चलना चाहता था। नियमित- 
करण अधिनियम द्वार; उसे ऐसा करने की अनुमति भी थी | उधर प्रादेशिक 
राज्यपालों ओर परिषदों से भी इसका झगड़ा रहने लगा । 


इस प्रकार यह नियमितकरण अधिनियम. कुछ भी नियमित न कर 
सका | गवनर जनरल को एकतन्त्रीय मनोवृकत्ति इसके माग में बाधा थी। 
दूसरी बात इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की तो स्थापना कर 
दी गईं पर ठीक तरह से न्‍्याय-प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गईं। अतः 
कहीं श्ंग्र जी कानूनों का प्रयोग होता था, तो कहीं भारतीय कानूनों का । 


डे 


निरंकुशता का राज्यकाह्न 


०. सन्‌ १७८१ का अधिनियम 


परिणामतः १७८१ ई० में ही एक संशोधक अधिनियम बनाया गया। 
इससे निम्न परिवतन हुए:-- 


(१) सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार-क्षत्र सीमित करके गवर्नर 
जनरल व उसकी परियद को उससे मुक्त कर दिया गया। यह विधि-राज्य 
के सिद्धान्त के विरुद्ध था ओर वास्तव में इसके पश्चात भारत में कभी भी 
पूणतया विधि-राज्य स्थापित नहीं किया गया । 

(२) सर्वोच्च न्यायालय को अग्न जे. कानून भारत में लागू न करने 
का आदेश दिया गया तथा घोषणा को गई कि भारत में हिन्दू व 
मुसलमानों को उनके धमशास्त्रा द्वारा ही उत्तराधिकार, विवाह आदि 
के विषय में शासित किया जाएगा । इसके अनुसार विवाह, दत्तक प्रथा तथा 
तलाक आ।द के विपय में श्रत्र भी मिताक्षर, अथवा शरियत आदि का प्रयोग 
होता रहा हे । 

(३) प्रान्तीय न्यायालयों के लिए कानून बनाने का काय॑ सपरिषद 
गवनेर जनरल के नियन्त्रण में आगया जिससे वह न्याय के लिए भिन्‍न भिन्‍न 
कानून बना सके । 

उपयुक्त अधिनियम से मानो भारत में पहला शासन-विधान 
(संविधान) स्थापित हुआ था । किन्तु इसमें सारी शक्ति एक विदेशी व्यक्ति 
मं एकत्रित कर दी गई। 


५, पिट का अधिनियम--अधिक नियन्त्रण 


इस संशोधन के उपरान्त भी ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से एक कमी ही 
रही कि भारत का वास्तविक राज्य-शासन कम्पनी के संचालकगण के अधीन 
ही था ओर वे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी न थे | अतः १७४७ में प्रधान 
मन्त्री पिट ने एक महत्वपूर्ण भारतीय अधिनियम बनाया जिसके अनुसार 
संसद के छः कमिश्नरों का एक नियन्त्रक-मण्डल बना दिया गया जो भारत 
का शासन-प्रबन्ध करने का अधिकारी हो गया। परन्तु कम्पनी के संचालक 
मण्डल को गवनर आदि नियुक्त करने का अधिकार फिर भी रहा। इस 
प्रकार एक द्विमुखी नियन्त्रण ()09] (+/0५१..) स्थापित हुआ जो दोषपूर्ण 
होता ही है। तत्पश्चात शनःशनेः कम्पनी के राज्य का विस्तार होने के 
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भारंत---नये संविधान तके 


साथ साथ ब्रिटिश संसद ने अपना नियन्त्रण ओर भी कड़ा करना आरम्भ 
किया । १८१३ में संसद ने एक नया अधिनियम बना कर मद्गास, बम्बई और 
बंगाल की परिपदों की शक्ति को बढ़ा दिया तथा उनको कर लगाने एवं 
संसद के नियन्त्रण में युद्ध आदि करने की शक्ति दे दी। इस प्रकार संसद ने 
भारत में अपनी प्रभुशक्ति का परिचय दिया। 


६, सन्‌ ?८३३ का संविधान व एकी करण की प्रवृत्ति 


१८३३ में पुनः एक नया अधिनियम बनाया गया जिससे 
(१) कम्पनी को अपनी अजित भूमि पर बादशाह की ओर से 
न्‍्यासधारी ("१58006) घोषित कर दिया गया । 


(२)बंगाल के गवनर का नाम भारत का गवनर जनरल रख दिया गया 
तथ उसे सारे भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया । उस 
समय तक पंजाब के श्रतिरिक्त सारे भारत पर या तो अंग्र जों की प्रभुसत्ता 
स्थापित हो चुकी थी या राजा महाराजा उनसे मत्री संधि कर चुके थे । परन्तु 
वे मित्र राजा महाराजा अपने राज्य में अंग्र जों को हस्तक्ष प नहीं करने देते थे 
ओर न वहां गवनर जनरल के कानून ही चलते थे। वे अंग्रेजी राज्य के अन्त 
तक श्रान्तरिक मामलों में स्वतन्त्र रहे ओर अपने कानून भिन्‍न रखते थे । अतः 
इस पुस्तक में समस्त भारत का अर्थ केवल थोड़े से अंग्रजी भारत से ही रहेगा । 
पर मद्रास व बम्बई के गवनरों की शक्ति कम होजाने से भारत का एकोकरण 
आरम्भ हो गया। 

(३) यह नियम बना दिया गया कि कम्पनी के आधीन 
किसी नौकरी पद या स्थान पर नियुक्ति के लिए कोई अपने घम, जन्मस्थान, 
वर्ण या वंश के कारण अयोग्य नहीं समझा जायगा । 

यह नियम बड़ा सुन्दर होने पर भी इसका उद्देश्य भारतीयों 
को उच्च पद देने का नहीं था। २० वीं शताब्दी में तो इस नियम के विरुद्ध 
धर्मानुसार नियक्तियाँ आरम्भ कर दी गई थीं । अब स्वतन्त्र भारत के 
संविधान में भी १८३३ के अधिनियम के समान ही एक धारा रखी गईं है 
जो निम्न लिखित हैः-- 

“अनुच्छेद १६. (१) राज्याघधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्त के संबन्ध 
में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी ।” ' 


द्‌ 


निरंकुशता का राज्यकाल 


(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास 
अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी 
नौकरी या पद के विषय में न अ्रपात्नता होगी ओर न विभेद किया जायेगा। 

पंजाब में सिक्‍्खां की पराजय के कारण सन्‌ १८९५० तक सारे 
भारत पर अंग्रेजों का प्रभुः्व हो गया। अतः १८९३ में ब्रिटिश संसद 
ने फिर एक नया अधिनियम बना कर भारत का सारा शासनाधिकार नियन्त्रक 
मण्डल को पूर्णतः सोंप दिया। ब्रिटिश भारत के एकीकरण के लिए 
१२ सदस्यों की भारतीय व्यवस्थापिका परिषद बनाई गई जिस में गवनर जनरल, 
उसके मन्त्री, परामशंदाता तथा मुख्य सेनापति भी सम्मिलित थे। बंगाल के 
लिए एक पृथक गवनेर नियुक्त किया गया। १८९४ ईं० में एक श्रन्य अधि- 


नियम बनाकर सपरिषद्‌ गवनर जनरल का आधिपत्य सारे भारत में स्थापित 
कर दिया गया। 


७, सन १८५७ की क्रांति के कारण श्रोर परिणाम 


जेसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि भारत पर अंग्रेजों का आधि- 
पत्य जमने के उपरान्त भी वास्तव में आधे भारत पर राजाओं तथा 
नवाबों का ही राज्य रहा जो अंग्रेजों से मेत्रीपूर्ण संधियां कर चुके थे | वे युद्ध 
में अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए वाध्य थे, अपनी सेना बढ़ा नहीं सकते 
थे तथा किसी अन्य शक्ति से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते थे। संक्ष प 
में सेना तथा वदेशिक सम्बन्धों के अतिरिक्त वे आन्तरिक मामलों में 
स्व॒तन्त्र थे तथा अपनी परम्परानुसार अ्रपने राज्य का शासन करते थे। उनके 
पुत्र उनके उत्तराधिकारी होते थे। अंग्रेजों ने योजना बनाई कि शनेः शनेः इन 
देशी राज्यों का भी अन्त कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से एक लुप्तकरण 
सिद्धान्त (00000॥6 0६ ,9]0580) बनाया गया जिस के अनुसार उन 
राज्यों को ब्रिटिश भारत में लीन कर दिया जाता था जिनके राजा पुत्रहीन 
मर जाते थे । हिन्दु राजाओं में गोद लेने की प्रथा होने से कठिनाई होती देख 


इस प्रथा को अनियमित घोषित कर दिया गया । परिणामतः कुछ राज्य 
छीन लिये गये । 


इस नीति से देशी नरेशों में असंतोष पेदा हुआ, विशेषतः भांसी को 
रानी विद्रोही हो उठी । उघर विदेशियों के दमन से जनता भी विद्रोही दो 
गई। १८५७ में क्रांति का ज्वालामुखी फट गया। पर कुछ देशी राजाश्ों 
ने अ्रग्रेजां के साथ अपनी मेत्री निभाई, विशेषतः हैदराबाद ने, जिसके फलस्वरूप 
अंग्रेज क्राति को दमन करने में सफल हुए। 


भारत--नये संविधान तक 


८. व्यापारी राज्य का अंत 


ब्रिटिश ससद ने भारत के “सुशासन के लिये” १८९८ में एक नया अधि- 
नियम निर्मित किया जिससे व्यापारिक कम्पनी का पूर्णानत करके राज्य प्रणाली 
में निम्न परिवतन किये गये : 


(१) ब्रिटिश भारत का राज्य सम्राज्ञो तथा उसके उत्तराधिकारियों को 
मिल गया। 

(२) देशी नरेशों (राजाओं तथा नवाबों) को सम्राज़ी ने घोषणा द्वारा 
विश्वास दिलाया कि उनके साथ कम्पनी ने जो सन्धियां की थीं वे अब सम्राज्ञी 
से की गई मानी जायंगी तथा उनका पूर्णतः पालन किया जायेगा। उनके राज्य 
को किसी बहाने छीना न जायेगा तथा उनको गोद लेने का अधिकार होगा। 
(बाद में इन संधियों का महत्व कम होता गया तथा देशी नरेश केवल नाम- 
मात्र के लिये ही रह गये । वे वास्तव में अग्रमजों के हाथ को कठपुतली बन गये 
ओर उनके आन्तरिक मामलों में प्रभुसत्ता का हस्तक्ष प बढ़ता गया ।) 


(३) राज्य संभालने पर सम्राज्ञी ने यह भी घोषणा की कि भारतीयों के 
धर्म में कोई हस्तक्ष प न किया जाय्रेगा एवं किसी भी पद पर नियुक्ति के विषय 
में न्‍्याय से काम लिया जायेगा। (वास्तव में डच्च पदों पर भारतीयों को 
स्थान न देने के विषय में इस घोषणा के पश्चात भी बहुत समग्र तक कोई 
परिवतन नहीं हुआ ।) 


(४) सम्राज्ञी के आधीन होने पर भारत का शासन प्रबन्ध ब्रिटिश संसद के 
एक मंत्री (जिसे भारत मंत्री कहा जाता है) द्वारा किया जाने लगा जो संसद 
के प्रति उत्तरदायी था तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। नियम्त्रक 
मंडल एवं कम्पनी के संचालक मंडल को सारी शक्तियां उसे प्राप्त हों गयीं । 
भारत मंत्री की सहायता के लिये एक परिषद्‌ बना दी गईं जो उसको लंदन 
में ही सम्मति देती थी। भारत मंत्री भारत की आय पर नियन्त्रण करता पर 
वह अपनो परिषद्‌ की सलाह से ही व्यय कर सकता था । सरकार को ओर से 
या सरकार के विरुद्ध दावे सपरिषद्‌ भारत मंत्री के नाम से चलते थे । 


(४) गवनर जनरल, गवनर, परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति का भी 
अधिकार सम्राज्ञी को ही मिल गया । 


निर कुशता . का राज्यकाल 


९, विक्रेन्द्रीकरण को ओर ; १८६१ का संविधान 

अब तक के संविधानों का उदृश्य केन्द्रीयकरण ही था । परन्तु 
अनुभव से पता लगा कि सारे भारत के लिये एक ही स्थान से सबाश 
में सुब्यवस्थित रूप से शासन होने में कठिनाइयां हैं, अतः विकेन्द्रीकरण की 
ओर लौटने के आशय से १८६१ में एक भारतीय परिपद्‌ अधिनियम बनाया 
गया जिसके अनुसार बंगाल, मद्रास तथा बम्बई के लिये प्रथक णथक 
व्यवस्थापिका परिषद ( .९28)80ए०७ (!0प्रा८॥ ) बना दी गई । 

इस संविधान से गवनर जनरल की व्यवस्थापिका-परिषद्‌ में काय- 
कारिणी परिषद ( ॥2607४ए०९ (०एशल॑!। ) के सदस्यों के अतिरिक्त ६ से 
१२ तक अन्य सदस्यों को रखा गया जिनमें से आधे सदस्य गर सरकारी होते 
श्रे । यह पहला समय था कि शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त सम्मति देने 
के लिये गेर सरकारी लोगाँ को परिषद में रखा गया। वे सब सदस्य 
अंग्रेज ही होते थ्रे तथा गवनर जनरल द्वारा नियक्त होते थे ओर दो वर्ष तक रहते 
श्रे। पर भारतीय जनता का शासन से किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने 
का प्रयत्न नहीं किया गया । 

गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में ६ सदस्य होते थे जिनमें 
कानूनों पर सम्मति देने के लिए एक वकील भी होता था । सपरिषद गवनर 
जनरल की व्यवस्थापिका शक्ति को भी बढ़ा दिया गया ओर उसे ६ मास के 
लिये अधिनियमों के समान प्रभाव वाले अध्यादेश (()70॥7870०) भी बनाने 
की क्षमता दी गई। स्थानीय या प्रादेशिक व्यवस्थापिका परिषदों 
की शक्ति सीमित थी तथा वे अश्रपने प्रदेश के लिण गवनर जनरल की अनुमति 
से ही कानून बना सकती थीं। केन्द्रीय शासन से सम्बद्ध विषयों पर कानून 
बनाने का उन्हें अधिकार नहीं था। वास्तव में अभी तक केन्द्र की ही सर्वोच्च 
सत्ता थी और प्रांत अपनी शक्ति केन्द्र से ही लेते थे । 


इसी वध न्याय के विषय में भी विकेन्द्रीयकरण की ओर एक पग 
उठाया गया तथा एक ही सर्वोच्च स्यायालय के स्थान पर तीनों प्रदेशों-बम्बई , 
कलकत्त एवं मद्रास में तीन उच्च न्यायालय बनाने के लिये भारतीय उच्च न्‍्याया- 
लय अधिनियम निर्मित हुआ। ब्रिटिश सरकार के आज्ञापत्रों द्वारा इन 
न्यायालयों की स्थापना हुई तथा उनमें प्रत्येक में बादशाह द्वारा एक मुख्य 
त्यायाधिपति तथा अन्य न्यायाधीश नियक्त किये गये । पुरानी सदर-दिवानी, 


$ 


भारत--नये संविधान तक 


फोजी अ्रदालते एवं सर्वोच्च न्यायालय बंद कर दिये गये तथा उन सबके अधि- 
कार उच्च न्यायालयों को प्राप्त हो गये । 
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१०, भारत में जागृति तथा उसका प्रभाव 


१८९६७ की क्रानित के दमन के पश्चात्‌ भारतीयों में देशप्रम की 
भावना शने: शनेः पुनः उभरने लगी । अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवक उच्च पढों 
के लिये तथा निर्धन जनता विदेशी ब्यापार नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाना 
चाहती थी । अतः १८८& में भारतीय राष्ट्रभा ( कांग्रेस ) की स्थापना 
हुई । इसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने शासन- 
प्रणाली में शनः शनः सुधार करने की नीति अपनाई । 

प्रथम सुधार : १८६२ का संविधान : पहला सुधार १८६२ में नये 
भारतीय परिपद्‌ अधिनियम द्वारा किया गया। गवनर जनरल की परिपद्‌ 
के सदस्यों में चार और सदस्य जोड़ दिये गये । वे सदस्य चारों प्रान्तों की 
परिषदों के अशासकोय सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते थे। परिषदों के 
सदस्यों को प्रश्न पूछने के अधिकार दिये गये तथा सरकार की आर्थिक नीति 
पर भी आलोचना करने की छूट दी गई । प्रान्तीय परिषदों » बढ़ा कर 
उनमें विशेष हितों के प्रतिनिधि भी ले लिये गये । इनमें जमींदारों, स्थानीय 
समितियों, विश्वविद्यालयों एवं व्यापार समितियों के नाम उल्लेखनीय हैं। 
इन सब सुधारों के उपरान्त भी परिषदों में शासकीय सद॒स्यों का ही बहुमत 
रहा तथा जनता को कोई सीधा प्रतिनिधित्व नहीं मिला । 


११, साम्प्रदायिकता का समावेश : मिन्टो-मोरले सुधार 


भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व को बढ़ता देख कर चतुर अंग्रेज 
शासकों ने भारत में कुछ राजभक्त मुसलमानों को प्रोत्साहन देना आरम्भ कर 
दिया जिस से कि यहां एक धार्मिक समस्या उठ खड़ी हो । स्प्रथम १६०६ 
में मुस्लिम लीग की स्थापना हुईं जिसने मुसलमानों की ओर से प्रथक प्रति- 
निधित्व की मांग की ओर अंग्रेजों ने उसे सहर्ष स्वीकार करके प्रथक साम्प्र- 
दायिक निर्वाचक मंडलों द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सिद्धान्त को 
मान्यता देदी । 

उधर कांग्रेस की ओर से १८६२ के अधिनियम के विरुद्ध प्रचार बढ़ता 
ही जा रहा था । बंगभंग की योजना से अग्नि और भी भड़क उठी। ब्रिटन 
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निरंकुशता का राज्यकालें 


ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिये १६०६ में भारतीय परिषदां का नया 
अधिनियम बनाया जो मिन्टो-मोरले सुधारां (९९६०४75) के नाम से प्रसिद्ध 
है । इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को परिषदों में स्थान देने का 
सिद्धान्त लागू कर जनतन्त्रवाद का ढिंडोरा पीटने का यत्न किया गया परन्तु 
भारतीय राजनीति में एक महान विप वृक्त का बीज भी बो दिया गया । वह 
बीज था साम्प्रदायिकता का; अर्थात्‌ निर्वाचन में हिन्दु, मुसलमान आदि के 
लिये अपने अपने सम्प्रदायों के आधार पर एथक प्रथक चुनाव को व्यवस्था की 
गई । शनः शनेः आगामी संविधानों में इस साम्प्रदायिक अन्तर को बढ़ाया 
गया ; जिससे जनतन्त्र की ओर प्रगति के साथ साथ हम नाश की ओर भी 
बढ़ते गये । मिन्‍्टो-मोरले सुधार के विशेष अंगों का दिग्दशन नीचे किया 
जायेगा : 

१. गवनंर जनरल की व्यवस्थापिका परिषद्‌ में कार्यकारिणी के 
अतिरिक्त अन्य सदस्यों की संख्या १६ से बढ़ा कर साठ कर दी गईं | केवल 
२८ सदस्य शासकीय थे, < सदस्य विशिष्ठ जातियों के प्रतिनिधि थे एवं 
२७ सदस्य चुने हुए थे जो मुसलमानों, जर्मदारों, व्यापार मण्डलों, एवं 
प्रान्तीय परिषदों के प्रतिनिधि थे । 


२. प्रान्तीय एवं केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपदों की कायशक्ति 
सीमित थी । यद्यपि सदस्यों को प्रस्ताव रखने, वादविवाद करने तथा मत देने 
का अधिकार था किन्तु सदा सरकार का बहुमत रहने से भारतीयों की चलती 
नहीं थी । अतः जनता असंतुष्ट रही । 

३. परिपदा के निर्शेयों से किसी प्रकार गवर्नर या नवनंर जनरल 
वाध्य नहीं थे, अतः परिषद केवल वादविवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं कर 
सकती थीं । 

४. निर्वाचन सोधे जनता के द्वारा न होने के कारण सदस्य गण 
किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे । 

फिर शीघ्र ही १६११ में उच्च न्यायालयों की संख्या बढाने का, 
अधिनियम बना और कार्यशक्ति सम्राट को दी गईं । प्रत्येक उच्च न्यायालय 
के न्‍्यायार्ध!शां की अधिकतम संख्या २० रस्वी गई । 

अब तक कई शासन सम्बन्धी नियम एवं अधिनियम बन चुके थे। 
अतः १६१९ में एक ही पूर्ण भारतीय संविधान निर्मित किया गया जिसमें 
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भारत--नये संविधान तकं 


पहले के सारे संविधानों का संग्रह कर दिया गया था। इससे भारतीय तनिक 
भी संतुष्ट नहीं हुए , अपितु कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती गई । 


१२, प्रथम विश्व युद्ध तथा स्वराज्य की मांग 
१६१४ से प्रथम महायुद्ध आरम्म होने पर भारत ने स्व प्रकार जनधन 
से साम्राज्य की सहायता की ओर भारतीयों ने इस के पुरस्कार रूप में स्वराज्य 
की मांग की । १६१६ के लखनऊ अधिवेशन में राष्ट्रसभा कांग्रेस ने एक 
स्वराज्य सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया जिस में निम्न लिखित मांगें कीं गई : 


१. सम्राट को चाहिये कि यह घोषणा कर दे कि ब्रिटिश नोति का 
लक्ष्य भारत को जल्द स्वराज्य देने का है । 

२, कांग्रेस शोर मुस्लिम लीग की कसेटियों द्वारा बनाई हुईं सुधार 
योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत को स्वराज्य की पहली 
मात्रा दचे । 

३, भारत को अधीनस्थ देश की श्रेणी से उठाकर साम्राज्य के श्रन्य 
स्वशासित भागों के समान बना दिया जावे । 

ब्रिटिश सरकार ने यह देख कर कि भारतीयों की स्वतशत्नता की भावना 
को दबाया नहीं जा सकता, निम्न नीति अपनाई : 


१. भारत को नाम मात्र की सत्ता धीरे धीरे देते जाना ओर भविष्य 
के लिथे उदारता से आश्वासन देना । 
२. हिन्दू मुस्लिम मतभेदां को बढाना तथा इसके लिये राजभक्त 
मुसलमानों को प्रत्येक प्रोत्साहन देना । 
ब््ोक ठ क्ष। रच 
१३, मांटफोड की सुधार योजना 
ब्रिटिश सरकार की इसी मुस्लिमपक्ती साम्प्रदायिक नीति से प्रोस्सा- 
हित हो मुस्लिम लीग ने भी अपने सम्प्रदाय के लिये विशेषाधिकारों की मांग 
करनी आरम्भ कर दी, तथा इसके प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू महासभा की 
स्थापना हुई । कांग्रेस के आन्दोलन के फलस्वरूप २० अगस्त १६१७ को 
भारत मंत्री श्री मीनटंग ने ब्रिटन की लोकसभा में निम्नलिखित प्रसिद्ध 
घोषणा की । 
“ब्रिटिश सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत 
हे ५ 8 [कक 
, भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्‍न भाग रहते हुये ही, प्रगति से 
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निर कुशता का राज्यकौल 


उत्तरदायी शसन स्थापित करने के उद्देश्य से, स्वशासित संस्थाओं के शनेः शनः 
विकास करने के एवं भारत॑यों का राज्य-प्रबन्ध की प्रत्येक शाखा मं सम्बन्ध 
बढाने की है। उन्होंने निश्चय किया द्वे कि इस दिशा में यथासम्भव वास्तविक 
कार्यवाही करनी चाहिये ओर कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह कार्यवाही 
निश्चित करने के पूत्र भारत तथा ब्रिटेन में जो अधिकारी हैं उनके बीच 
स्वतन्त्र तथा निजी रूप से विचारों का आदान प्रदान हो। ब्रिटिश सरकार 
ने तदुनुसार यह निर्णय किया है कि में ( भारत मन्त्री ) वाइसराय के 
निमन्त्रण को स्वीकार कर के भारत जाऊ' तथा इन बातों पर वायसराय तथा 
भारतीय सरकार से विचारविमश करू, स्थानीय सरकारों के दृष्टिकोणों पर 
वाइसराय से मिलकर विचार कछ' ओर उस के साथ मिलकर प्रतिनिधि 
संस्थाओं एवं दूसरों के प्रस्तावों को प्राप्त करू । 


“मैं यह बात भी कह दकि इस नीति में प्रगति क्रमानुसारही हो सकती 
है । ब्रिटिश तथा भारत सरकार ही, जिन पर भारत के लोगों की भलाई 
तथा उन्‍नति का उत्तरदायित्व हे, प्रत्येक प्रगतिशील कदम के लिये उपयक्त 
समय तथा माप का निर्णय कर गी, ओर वे इस काय में इस बात से प्रभावित 
होंगी कि जिन को सेवा (नौकरियों) के नये अवसर मिलेंगे उनके सहयोग 
तथा उत्तरदायित्व की भावना में कितना विश्वास किया जा सकता है। 


“संसद में उच्चित समय्र पर जो प्रस्ताव रखे जायगे उन पर सावजनिक 

बाद विवाद के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा ।” 

इस घोषणा की शक्ति तथा म्र॒ल्य बढ़ाने के लिये प्रत्येक परिस्थिति 
प्रस्तुत थी इसकी भाषा मिश्नित मंत्रिमं3ल ने निश्चित की थी अतः यह किसी 
दल विशेष की नहीं, सार ब्रिटन की ओर से घोषणा थी । राज्य के किसी 
दल ने इसको चुनोती नहीं दी थी । 

उपय क्त घोषणा से निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं : 
१, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का ही भाग रहना होगा । 
२. उत्तरदायी शासन भारत मे स्थापित होगा परन्तु शनः शनः प्रगति द्वारा 
है! यह हो सकेगा | इसका अर्थ है कि पहले स्थानीय समितियां, फिर प्रान्तीय 
शासन एवं अन्त में ही केन्द्रीय सत्ता भारतीया को मिलेगी । 
३. कितनी उन्‍नति कब होगी यह अ्र॑ग्रज ही निश्चित कर गे । 
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४. नीकरियों में भारतीयों को बड़े बड़े पद शनः शनेंः मिलेंगे 
और वे उस में जितनी योग्यता से काय करेंगे उस पर भावी उन्नति 
निर्भर होगी । 

राष्ट्सभा कांग्रेस ने इस घोषणा का स्वागत करते हुये यह मांग 
की कि स्वशासन ग्थापित करने के लिये अ्रवधि निश्चित हो । 

इसके पश्चात्‌ भारत मंत्री श्री मोनटंग भारत आये तथा उन्होंने 
यहां के वायसराय चम्सफोर्ड के सहयोग से जुलाई १६१८ में अपनी रिपोर्ट 
प्रकाशित की । इस में चार बात थीं : 

१. स्थानीय ( नगर या जिला आदि ) समितियों में जनता का 
पूर्ण नियन्त्रण हो । 

२. प्रान्तीय शासन में कुछ जनता का नियन्त्रण एवं कुछ उत्तर- 
दायित्व हो । 

३ केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश संसद के नियन्त्रण में ही रहेगी पर 
जनता का परिषदों में अधिक हाथ होगा जिससे कि वह सरकार की नीति 
पर प्रभाव डाल सके । 

४. उपयुक्त तीनों बातों को कार्यान्वित करने के लिए भारत मन्त्री 
तथा ब्रिटिश संसद का भारत के राज्य शासन पर नियन्त्रण ढीला कर दिया 
जायेगा । 

मीन्टग-चम्सफोड की पूर्ण रिपोट के कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं : 

१, हमारी २० अगस्त १६१७ की घोषणा से प्रगट है कि कदम 
धीरे धीरे बढ़ाये जायेंगे तथा प्रत्येक पग पर प्रगति को आंका जायेगा । इन 
आवश्यकताओं के श्रनुसार एक वास्तविक कदम एक दम उठाना है । यदि 
यह तर्क ठीक है तो जनता के चुने प्रतिनिधियं को कुछ उत्तरदायित्व प्रारम्भ 
से ही देना चाहिये । स्पष्ट है कि तीन ही स्तर है जिन के अनुसार सत्ता सोंपी 
जा सकती है, स्थानीय समितियों में, प्रान्तों में और भारतीय शासन में। 
क्योंकि एक ही व्यक्ति दो की आज्ञा पर नहीं चल सकता, अतः प्रतिनिधियों 
पर जितना जनता का नियन्त्रण होगा उतना हों उच्च अधिकारियों का निय॑त्रण 
कम करना होगा । परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक ही समय में तीनों स्तरों पर 
एक ही गति से परिवतन नहीं हो सकता । भारत सरकार का मुख्य कार्य भारत 
की रक्षा होगा, प्रान्तों का आधारभूत कत्तंव्य शान्ति रखना होगा । जनता का 
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नियन्त्रण नीचे स्तरों पर अधिक होगा ओर ऊपर जाते जाते कम होता 
जायेगा । दूसरी तरह बात यू' कही जा सकती है, शासन के कतंव्य आवश्य- 
कतानुसार इस प्रकार बांटे जा सकते हैं कि एक तो राज्य के अस्तिम्व की 
रक्ता का प्रधान काय है ओर दूसरे काय प्रजा के सुख तथा भलाई के लिये 
हैं। अपनी भलाई के कामों का जनता को अनुभव है श्रोर वह उसे सममभती 
है, इस कारण इस काय को वह भली भांति सम्हाल सकती है। यह काम 
जनता के पूर्ण नियन्त्रण में दे देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए । श्रतः हमारा 
पहला सिद्धांत यह बनता है कि :-- 

“यथासम्भव स्थानीय समितियों में पूर्णतः लोक नियन्त्रण होना 
चाहिए और उन्हें वाह्य नियन्त्रण से श्रधिकतम स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।” 

( पाठकों को यह ध्यान देना चाहिये कि उपयु क्त सुधार वास्तव में 
संविधान से सम्बन्धित नहीं है श्रोर देश के सामान्य कानून से ही लागू किया 
जा सकता है। ) 

२. जब हम प्रांतीय शासन पर झाते हैं तो प्रश्न दूसरा है। हमारा 
उद्देश्य उत्तरदायी सरकार है। पर अ्रभी जनता को चुनाव के विषय में शिक्षा 
है ही नहीं ओर राज्य सम्बन्धी अनुभव भी इतना नहीं है कि शासन को 
व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके । उत्तरदायित्व को शनेः 
शने: बढ़ा कर ही राजनेतिक शिक्षा दी जा सकती है । हम इस कारण 
कुछ कार्यो के लिये उत्तरदायित्व देकर श्रन्य क्षेत्रों में पूवंवत नियन्त्रण 
रखने की सिपारिश करते हैं ओर हमारा दूसरा सिद्धान्त यह बनता है : 

“प्रान्त ऐसे क्षेत्र हैं जिन में प्रगति से उत्तरदायी सरकार के स्थापित 
करने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिय । कुछ उत्तरदायित्व तो तत्काल ही 
दे देना चाहिये, ओर परिस्थितियों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण स्वराज्य 
देना हमारा उद्देश्य है। इसका अर्थ है कि प्रान्तों को भारत सरकार से 
कानून-निर्माण, प्रशासन तथा आशिक विषयों में इतना स्वतन्त्र कर 
दिया जाये कि भारत सरकार को स्वयं अ्रपने उत्तरदायित्व को पुरा करने में 
कोई कठिनाई न हो ।” 

( इसका परिणाम यह हुआ था कि प्रान्तों में कुछ सरकारी विभागों 
पर भारतीय मंत्रियों को नियुक्त कर दिया गया और वे व्यवस्थापिका सभा 
के प्रति उत्तरदायी माने जाते थे । बाकी विभाग गवनर के श्रधीन थे, श्रर्थात्‌ 
हघ शासन पद्धति थी । ) 
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३. हम अभी लोकतन्त्र के अनुभवों के परिणामों को देखने से 
पहले भारत सरकार में कोई परिवर्तन करन। उचित नहीं समझते । किन्तु 
फिर भी यह वांछुनोय है कि भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ को भारतीय 
विचारधारा की सच्ची प्रतिनिधि बनाया जाये तथा उस विचारधारा को 
सरकार पर प्रभाव डालने का अधिक अवसर दिया जाये । अतः हम संसद 
को यह सम्मति नहीं दे सकते कि प्रान्तों एवं भारत सरकार में एक सी ओर 
साथ साथ उन्‍नति की जाये, अतः हम निम्न सिद्धान्त पर पहुंचते हैं : 

“ग्रन्तों में परिवर्तन के अनुभवों को देखने से पहले भारत सरकार 
ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी रहे ओर इस उत्तरदाग्रित्व के अ्रतिरिक्त 
महत्वपूर्ण मामलों में इसको सत्ता निर्विवाद रहे। पर इसी काल में भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा को बढ़ा कर अधिक प्रतिनिधित्वपू्णं बनाया जाये तथा 
इसे सरकार को प्रभावित करने के अधिक अवसर दिये जाये।” 

( इन सब का अर्थ यह हुआ कि प्रान्तों में द्वेथ शासन तथा केन्द्र 
में पूर्णतः अंग्रेजी राज्य हो । एक विशेष बात यह है कि विद्ेन्द्रीयकरण के 
सिद्धान्त को अब पूर्णतः मान लिया गया। काय रूप में इन प्रस्तावों के फल- 
स्वरूप भी भारत की जनता को शासन-सत्ता नहीं मिली क्योंकि निर्वाचन 
संकुचित मताधिकार पर आधारित होने के कारण प्रान्तीय सभाओं में जनता 


के प्रतिनिधि नहीं गये | यदि गये, तो भी सरकार का ही बहुमत रहा क्योंकि 
विशेष प्रतिनिधियों को गवनर नियक्त करता था। केवल शाव्दिक आलो चना- 
मान्न का अधिकार जनता को मिला ) । 

४. भारत मन्त्री तथा संसदका नियन्त्रण ढीला करने का सुझाव : 
क्योंकि लोक नियन्त्रण के साथ साथ भारत मंत्री का नियन्त्रण नहीं 
चल सकता और कायकारिणी पर दोनों विरोधी ब्रृत्तियों की ओर 
से परस्पर विपरीत दुबाव पड़ने को सम्भावना थी, अतः चोथा सिद्धान्त यह 
बनाया गया कि :--- 

“झैसे उपय॒ क्त परिवर्तन कार्यान्वित हों उसी अनुपात में भारत मंत्री 
तथा संसद का भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों पर से नियन्त्रण ढीला 


किया जाना चाहिये।” 
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तीन समितियां : इसके उपरान्त तीन समितियां नियुक्त हुई : 

१. एक सप्तिति का यह काय था कि वह केन्द्र तथा प्रान्तों में 
राजकीय विपयों का बंटवारा करे तथा यह बताये कि प्रान्तों को क्‍या क्‍या 
विषय हस्तान्तरित किये जाने चाहिये और उन पर मंत्रियों के नियन्त्रण के 
विषय में क्‍या क्या सीमा होनी चाहिये । 


२. दूसरी समिति हो मताधिकार! के विपय में निशय करने को 
कहा गया, विशेषतः उन जातियो आदि के लिये जो अल्पसंख्या मे थी । 
छ 


३. तीसरी समिति लण्डन में स्थित भारत काय[लय अर्थात भारत 
मंत्री के कार्यालय के विषय में थी। 


१७. स्वराज्य आन्दोलन तथा नया संविधान 


उपय क्त रिपोर्ट से भारतीय संतुप्ट नहीं हुण अपितु वे समभने लगे 
कि युद्ध समाप्त होने पर अब ब्रिटेन अपने संकल्प को पूरा नहीं करना चाहता 
ओर मान्‍्टेग-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट केवल भुलावा ही है । उचर रोलेट अधि- 
नियम तथा उस के अन्तगंत किये गये अत्याचारों से ऊब कर महात्मा गांधी 
के नेतृत्व में भारत ने सरकार से अहिंसान्‍्मक असहयोग आरंभ कर दिया जिसे 
दमन करनेके लिय्रे सेना-राज्य की घोषणा कर दी गई । अमतसर के जलियान 
वाले बग के हन्याकांड ने माना भारत की आत्मा .को हूँ, उथल पुथल कर 
दिया । अब भारत अधिराज्य (20गा 0॥) की श्रणी से कम में नहीं 
रहना चाहता था । 


जज 


भारत के विरोध करने पर भी मोनटग-चेम्सफो्ड योजना को प्रस्ताव 
रूप देकर अन्त में १६१६ का भारतीय संविधान बना दिया गया । इन 
सुधारों को राष्ट्र सभा कांग्रेस ने “अपर्याप्त, असंतोषजनक, निराशापूर्ण 
तथा अस्वीकाय ” कह कर ठुकरा दिया और निर्वाचन लड़ने की बजाय 
असहयोग सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। 

नये संविधान की विशेष बात निम्न लिखित थीं :-- 

१, भूमिका में २० अगस्त १६१७ की घोषणा की पुनरावृत्ति 
की गई । 


कक. 


2. नए प्रान्त--कुछ नये प्रान्त बनाये गये। पहले तो मद्गास, 
बंगाल तथा बस्बई प्रांत ही थे, अब युक्त प्रांत, पजाब, बिहार तथ्ण डड़ीसा, 
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भारत--नये संविधान तक 


मध्य प्रांत और आसाम भी जोढ़ कर ८ गवनरी प्रांत बन गये | पर इन को 
पहले के तीन प्रांतों से कुछ नीचा स्थान मिला । उधर दिल्‍ली, कुर्ग, अंडेमान, 
अजमेर आदि ६ चीफ कमिश्नर के प्रांत भी बन गये । कुछु समय बाद सीमा- 
प्रांत तथा बर्मा भी गवनरी प्रांत बन गये । 


३. प्रांतीय शासन-प्रांतों तथा केन्द्र के ज्षेत्रों को प्रथक प्रथक कर 
दिया गया अर्थात विकेन्द्रीयकरण आरम्भ हो गया। प्रान्तीय शासन में द्वध 
शासन पद्धति का समावेश हुआ जिस के अनुसार कुछ विभाग भारतीय 
उत्तरदायी मंत्रियां की 'हस्तान्तरितः कर दिये गये तथा अ्रन्य विभाग 
'पत्षित! रहे । 


निम्न सूची से यह विपय-विभाजन स्पष्ट होगा :--- 


केन्द्रीय विषय प्रांतीय विषय 
हस्तान्तरित रक्षित 

सेना सम्बन्धी विधय स्थानीय स्वराज्य पुलिस तथा जेल 
विदेशी नीति शिक्षा दुभिक्ष 
आयात निर्यात स्वास्थ्य तथा सफाई कृषि कर 
रेलवे मकान निम|ण पन्‍शन 
डाक तार क्र्पि पत्रा पर नियंत्रण 
आय-कर उद्योगों का विकास कलों का निरीक्षण 
मुद्रा मद्य कर 
व्यापार सहकारी संस्थाये 
दंड संहिता मीन व्यवसाय 


व्यवहार संहिता 


उपयुक्त प्रांतीय मंत्री वास्तव में शक्तिहीन थे और हृस्‍्तांतरित 
विषयों में भी गवनंर को पूण सत्ता प्राप्त थी । वह लोकप्रिय मन्न्रियों को 
हटा सकता था या उनकी सम्मति के विरुद्ध काम कर सकता था। वे मंत्री 
व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचित न हो कर गवनर द्वारा नियक्त होते थे 
अतः उत्तरदायित्व वास्तव में था ही नहीं । 
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निरंकुशता का राज्यकाल 


इसके अ्रतिरिक्त गवनर किसी प्रस्तावित विधान (१,०४०]५४४०7 ) 
को आवश्यक प्रमाणित कर के सभा से मनवा सकता था तथा कई भ्रस्तावों 
को रोक सकता था। रक्षित विषयों पर तो गवर्नर का अधिकार था ही, उसे 
कुछ अंश तक हरतान्तरित विषयों पर भी नियन्त्रण करने का अधिकार था। 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का कोई प्रस्ताव गनवर उनरल द्वारा भी: 
रोका जा सकता था। 


उधर मसन्त्रियों को उन राज्य कमचारियों के द्वारा काय चलाना पड़ता 
था जो सीधे भारत मंत्री के नियन्त्रण मं थे, अतः मंत्रियों की गवर्नर भो चिन्ता 
नहीं करता था और न॑,चे के कर्मचारी भी उन की इच्छानुसार नहीं चलते भरे । 
मंत्रिमंडल के लिये संयुक्त विचारविम्श या उत्तरदायित्य का सिद्धान्त न 
मामने से भी कठिनाई हुई । मंत्रियों को धन पर अधिकार नहीं था, वे अ्रपने 
विभागों के व्यय के लिये गवर्नर पर आश्नित थे। उधर प्रान्तां को आय के 
साधन कम मिले थे तथा केन्द्र को ही श्रधिक आय मिलती थी। 

उपयु क्त कारणों से प्रान्तों का आंशिक स्वराज्य भी केवल नाममात्र 


का ही था वास्तविक नहीं । 


४29. प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदे:--प्रान्‍न्तों की व्यवस्थापिका 
परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई । किसी परिषद में २० से अधिक 
शासकीय सदस्य नहीं हो सकते थे ओर निर्वाचित सद॒स्य ७० प्रतिशत से 


कम नहीं हो सकते थे। 


इन परिषदों का जीवन तीन वर्ष का था पर गवनेर परिषद्‌ को बीच 
में भंग भी कर सकता था तथा एक वर्ष अधिक भी जीवित रख सकता था। 


चुनाव सीधी जनता करती थी पर छुनाव प्रथक सांप्रदायिक निर्वाचक- 
गयों द्वारा होता था और श्रल्पसंस्यकों को उनकी जनसंख्या के अ्रनुपात से 
बहुत अधिक स्थान दिये गग्रे थे जो कि निम्नांकित सची से प्रगट होगा: 
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योग (निर्वाचित का) ८ ८६३ ११४ १०० ७३ ७६ ९४ इे६ ७६ 
मनोनोत सदस्य 

( कार्यकारिणी परि- 

षद्‌ सहित ) २६ २६ २६ रहे २९ २७ १६ १४ २४ 








महायोग १२७ ११९ ९१४० १२३ ६३ १०३ ७० ६३ १०३ 


(४) केन्द्रीय सरकार:--केन्द्रीय सरकार अनुत्तरदायी ही रही तथा 
उसका प्रान्तों पर नियंत्रण एवं देख रेख का अश्रष्किर बना रहा। केन्द्रीय 
व्यवस्थापक मंडल के दो भाग कर दिये गये, एक राज्यपरिषद्‌ जो धनिकों 
की प्रतिनिधि थी और दूसरी व्यवस्थापिका सभा जी सीमित रूप से जनता की 
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निर कुश ता का शज्यकाल 


प्रतिनिधि थी । यह मंडल वेवल अ्रालोचना कर सकता था। वायसराय दोनों 
सभाओञ्रों के निर्णय के विरुद्ध काय करने को क्षमता रखता था। पर वायसराय 
की कार्यकारिणी परिषद्‌ में एक के स्थान पर तीन भारतीय .ले लिये गये.। 
केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में भी साम्प्रदायिक निव/चन तथा अल्पसंख्यकों 
के लिये पासंग था >सा कि निम्न तालिकाओं से प्रकट होगा : 


केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व 
( १०४ निर्वाचित तथा ७१ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत ) 
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दूसरे सदन राज्यपरिषद्‌ में ६० सदस्य थे जिनमें से २० तो गधनर जनरल 
के द्वारा मनोनीत थे (२० शासकीय, एक बरार का प्रतिनिधि तथा ६ अ्शास- 
कीय ) बाकी ३३ प्रतिनिधि निम्न तालिका के अनुसार निर्वाचित होते थे;--- 
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राज्य-परिषद्‌ के निवाचित सदस्य 
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६, सम्राट की शक्ति अ्रसीमित रही | वह बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां 
करता था, केन्द्रीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक् मण्डल्गों के क्रिसी कानून को 
रह कर सकता था, तथा उच्च न्यायालयों के विषय में पर्याप्त नियन्त्रण 
रखता था । 

७, लन्दन स्थित भारत मंत्री के वेतन का भार ब्रिटिश निधि पर 


डाल दिया गया। भारत के शासन पर भारत मन्त्री का पूर्ण नियन्त्रण जारी 
रहा । गवरनंर जनरल तथा उनके द्वारा गवर्नर भारत मन्त्री के आधीन थे। 

८, लन्दन में भारत की ओर से एक दूत रखने का उपबंध ([270ए8[07) 
रखा गया जिससे भारत के व्यापारिक तथा कुछ अन्य कार्य भारत मन्त्री को 
न करने पढ़ । 

६, यह भी उपबन्ध रखा गया कि दस वर्ष उपरान्त अथात्‌ १६२६ 
में एक संविधान समिति नियुक्त की जायेगी जो इन वर्षों के अनुभव पर यह 
बतायेगी कि प्रान्तों या केन्द्र में उत्तरदायित्व को बढ़ाया, घटाया या संशोघेत 
किया जाये । 

१०, देशी मरेशों को नरेख््र-सण्डल बनाने की अनुमति देदी गईं। 
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ठितीय अध्याय 
सन्‌ १६१६ के संविधान का कार्यकाल 


१, परिषदों में स्वराज्य को मांग 


जैसा कि ऊपर वर्ण्न किया जा चुका है रासभा ने मोन्‍्टफोर्ड 
सुधारों को असंतोषजनक, निराशात्मक तथा अस्वीकाय ठहरा कर असहयोग 
आरम्भ कर दिया और निवचनों में भाग नहीं लिया अ्रतः चुनाव के छेम्र 
में नरम दल का बोलबाला रहा तथा उसे प्रान्तों एवं केन्द्रीय सभाश्रों म॑ं बहत 
से स्थान मिल गये । वे भी १६१६ के सं।वधान से संतुष्ट न थे अतः उन्होंने 
परिषदों के अन्दर से स्वराज्य की मांग आरम्भ की । २३ सितम्शर १६२१ 
को श्री जादूनाथ मोजुमदार ने प्रस्ताव रस्वा कि प्रान्तां में स्वशासन तथा केन्द्र 
में उतरदायित्व मिलना चाहिये । श्री जमनादास द्वारकादास ने एक 
संशोधन द्वारा सुझाव पेश किया कि सपरिषद गवनर जनरल से निवेदन किया 
जाता है कि वह शासकीय तथा अ्रशासकीय सद॒स्यों की एक समिति नियक्त 
करे, जिस में कि भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्य भी सम्मिलित हों 
ओर जो गवनरी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वशासन स्थापित करने तथा केन्द्रीय 
शासन में उतरद।यित्व का प्रवेश करने के उत्तमोत्तम उपाय सोचे तथा अपनो 
सम्मति दे । अग्रनज ग्रूहू-पदस्य सर विलियम विनसेन्ट ने इस प्रस्ताव का 
विरोध किया तथा निम्न प्रस्ताव स्वीकृत करवाया : 


“यह सभा सपरिषद्‌ गवनर जनरल से निवेदन करती है कि वे इस 
सभा का यह मत भारत मंत्री को बताये कि उत्तरदायी शासन के मार्ग पर 
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भारत--नये संविधान तक 


भारत ने जो प्रगति की है उस से यह आवश्यक हो गया हे कि १६१४ से 
पहले ही संविधान का पुनविलोकनतथा पुनरीक्षण हो ।” 

( यह याद रखने योग्य है कि १६१६ के संविधान में १० वर्ष पश्चात 
पुनविचार करने का उपबंध था ) । 

भारत मंत्री ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि उसी 
संविधान के अन्तर्गत उन्‍नति की जा सकती है, अभी निर्वाचकों की योग्यता 
का पूर्ण परिचय नहीं घप्िल पाया है। इस में समय एवं अनुभव चाहिये और 
अभी शासन-तन्त्र की पुरी तरह परीक्षा नहीं हो सकी है । 

इसी प्रकार बाद में कई सुधारों की मांग के श्रस्ताव रखे गये तथा 
सरकार के विरोध के उपरांत भो स्वीकृत होगये। उधर कांग्रेस का असहयोग 
वेग से चलता रहा । 

इस संविधान के अन्तगंत द्वितीय निर्वाचन १६२३ में होने थे । राष्ट्र 
सभा कांग्रस में इस समय दो दल (नरम तथा गरम ) बन गये । गरम दल 
तो असहयोग ही चाहता था पर नरम दल ने श्री चितरंजन दास तथा श्री 
मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य दल बना लिया ओर चुनाव लड़ने को 
ठानी । उन्होंने निर्वाचन सम्बन्धी नीति की घोषणा करते हुए अपना परिपदों 
में प्रवेश करने का निम्न उदृश्य बताया : 

१. हम सरकार को, परिषदों द्वारा, राष्ट्रीय आन्दोलन के विहूद्ध 
कोई काय न करने दंगे। 

२, सरकार को चुनोती दी जायेगी कि यदि राष्ट्रीय मांग स्वीकार 
न की गई तो हम निरन्तर ओर एक सी वाधक नीति का प्रयोग करेंगे 
ओर परिषदों द्वारा शासन कार्य असम्भव बना देंगे | 


इस घोषणाके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़े तथा अपूवंसफलता पाई । 
प्रांतों तथा केन्द्र में उन्होंने आन्तरिक असहयोग सा आरम्भ कर दिया । 
बंगाल व मध्य प्रान्त में बहुमत प्राप्त करके भी मन्तन्रिपद स्वीकार नहीं 
किये । श्री मोती लाल नेहरू ने शासकों के तीघ्र विरोध के उपरान्त भी 
एक प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा में स्वीकार करवा दिया जिसमें ब्रिटिश सर- 
कार द्वारा संविधान के निरीक्षण की मांग करने के स्थान पर “भारतीयों द्वारा 
विचार विमब॑ के पश्चात्‌ पूर्णतः उत्तरदायों सरकार की स्थापना” की 
मांग की गई थी । उसका अंश नोचे लिखा जाता है :-- 
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| शी 
सन्‌ १६१६ के संविधान का कायकाल 


“यह सभा सपरिषद गवनंर जनर> से सिफारिश करती है कि वे भारत 
में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्दश्य से भारतीय संविधान का 
पुनरीक्षण कराने के लिए काययवाही करे' ओर इस के लिये :--- 


(क) अल्पसंख्यकों के हितों तथा अधिकारों का श्रावश्यक ध्यान 
रखते हुये भारत के निमित्त एक संविधान की योजना की सिफारिश करने 
के लिये एक प्रतिनिधि गोलमेज परिपद बुलाय, ओर 

(ख) केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल को भ॑ग करने के पश्चात एक 
नवीन निवाचित भारतीय व्यवस्थापक मण्डल की स्वीकृति के लिये कथित 
योजना रखें ओर उसी को एक अधिनियम का रूप देने के लिये ब्रिटिश संसद 
में प्रस्तुत कर ।” 

शासकों की टान मटोल के विपरीत यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । 
पर सरकार ने यह मांग अस्वीक।र कर दी । तब स्वराज्य दल ने भी आय-व्यय 
के अनुमान-पत्र को सभा में अस्वीकृत करवा दिया। गवनेर जनरल ने उसे अपने 
विशेषाधिकारों से प्रमाणित किया। अन्य कई शासकीय प्रस्ताव गिर गये जिन्हें 
गवनर जनरल ने पुनर्जीवित किया । एसी ही अवस्था प्रांतों में थी। 

२,  म्ुडडीमन समिति 
र सरकार ने एक समिति नियक्त की जिस के अध्यक्ष सर एल क्‍्जे- 
ण्डर मुड्ठोमेन थे । उस में ३ अन्य अंग्रज तथा ६ भारतीय थे जिनके नाम 


त 
१, मियां सर मोहम्मद शफी 
२. बदवान के महाराजाधिराज 
३. सर तेज बहादर सप्र 
४. श्री पी० एस० शिवास्वामी आयर 
४, मि० जिन्‍ना 

६,  डा० रघुनाथ परांजप 

तीनों अंग्रेज़ों तथा उनके साथ महाराजा ओर शफी साहब ने तो 
सुधारों के विषय में विरोधी नीति की सिफारिश की पर बाकी चार भारतीयों 
ने कहा कि द्वंघ शासन असफल सिद्ध हुआ है अतः रबराज्य को स्थापना के 
उददृश्य से संविधान में परिवर्तन करना आधश्यक है।” सरकार का यह मत 
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भरित--नये संविधान तक 


भ्रस्थीकार्य बताया गया कि “वर्तमान संविधान के अन्तर्गत ही वास्तविक 
उन्‍नति सम्भव है” | जब व्यवस्थापिका सभा में यह रिपोर्ट रखी गई तो 
श्री मोतीलाल नेहरू ने अपना पहले वाला गोलमेज़ परिषद सम्बन्धी सुकाव 
पुनः पेश किया तथा स्वीकृत कराया । 


३, भारत में फूट 


इसके पश्चात रवराज्य दल में फ़ूट पढ़ गई और सर्वेश्री जयकर, 
केलकर, मुजे आदि ने अपने त्यागपतन्र देकर एक प्रतियोगी-सहयोगी दल 
का निर्माण कर लिया जो सरकार के साथ सहयोग करके जनता को 
लाभ पहुँचाना चाहता था । उन्होंने मंत्रिपद आदि रवीकार कर लिये । 
अन्त में उनका र्व॒राज्य दल से कुछ निपटारा सा हुआ । परन्तु उघर, कांग्रेस 
की मुस्लिम लीग के सामने छुकने की नीति को देख कर, महमना मदनमोहन 
जी मालवीय ने लाला ल्ाजपतराय की सहायता से एक 'ग्वतन्त्र दल' बना लिया 
जो सारे सम्प्रदायों के साथ समान व्यवहार चाहता था । उधर मुस्लिम लीग 
साम्प्रदाय्रिक विप फला रही थी और महान हिन्दू विरोधी दंगे भी करा रही 
थी । इस प्रकार साम्प्रदायिक अन्तर बढ़ते ही गये जो कि अंग्रजां का उद्देश्य 
था और जिस उद्देश्य से साम्प्रदायिक निर्वाचन तथा मुसलमानां को विशेष 
पासंग (वजन) दिया गया था । १६२६ के निर्वाचन पर इस का इतना प्रभाव 
पड़ा कि निम्न लिखित दलों ने चुनाव लड़े, स्वराज्य, प्रतियो गी-सहयोगी, स्वतन्त्र, 
उदार, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत तथा दक्षिण में अब्राह्मण आदि । 
परिणामतः स्वराज्य दत्ञ को मद्रास के अतिरिक्त कहीं भी पूण बडुमत 
प्राप्त नद्दीं हुआ । 

४, साइमन आयोग 

अंततोगत्वा २६ नवम्बर १६२७ को अर्थात संविधान में लिखित तिथि 
से २ वर्ष पहले ही एक आयोग साइमन नामक अंग्रेज की अध्यक्षता में 
नियुक्त हुआ जिसमें समस्त सदरय भी अंग्रेज ही थे। आयोग का उद्दृश्य 
निम्न लिखित था :--- 

“कि ब्रिटिश भारत की शासन-प्रणाली के कायरूप की, शिक्षा बृद्धि की, 
प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की एवं तत्सम्बन्धी विययों की जांच करे तथा 
रिपोर्ट दे कि क्‍या उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त लागू करना वांह्ुनीय हैं 
यदि है तो किस मात्रा में ओर शासन में तात्कालिक उत्तरदायित्व को बढाया 
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सन्‌ १६१६ के संविधान का कायकाल 


या घटाया जाये अथवा कोई और परिवर्तन किया जाये । इसके साथ साथ 
आयोग यह भी सम्मति दे कि प्रान्तों में द्वितीय परिषद स्थापित करना भी 
वबांहुनीय है या नहीं ।” 

पूणत: प्वेतवर्ण समिति से विश्वास उत्पन्न न द्वोकर श्रसंतोष की 
लहर दोड़ गई । भारत की स्वभाग्य-निर्णय कि मांग का इससे अधिक निरादर 
क्या हो सकता था कि हमारे साग्य-निर्णय में हमारा तनिक भी सहयोग न 
मांगा जाये । निदान सार दल। के २६ राजनेतिक नेताओं ने निम्न घोषणा की : 

“इस म।|मले पर खूब गम्भोरता से विचार करने के पश्चात्‌ हम इस 
परिपवव परिणाम पर पढ़ेंचे हैं कि भारतीयों को झ्रायोग में न रखना 
सिद्धान्ततः ब्रट्िमय है । भारतीयों के इस योजना में भाग न लेने का 
सिद्धान्त ऐसा है कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ इसको मान नहीं सकता । 
इस समय निर्मित आयोग को हम सहयोग नहीं दे सकते, जब तक कि ऐसी 
सप्तरिति नहीं बनती जिस में कि भारतीय एवं ब्रिटिश राजनीतिज्ञ समानता से 
बेठने के लिये आ्रामन्त्रित हो ।” 

इस विषय में राप्टु सभा में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसका संक्तेप 
इस प्रकार है: 

'“चू'कि स्वभाग्य-निणंय के सिद्धान्त के विरुद्ध यह समिति नियुक्त 
की गई हैं अ्रतः राप्ट्सभा कांग्रेस यह निश्चय करती है कि स्वाभिमानी 
भारत के लिये यही एक मार्ग है कि आ्रायोग का वहिप्कार किया जाये, विशेषतः 

१, आयोग के भारत में आने के दिन देश भर में विरोध प्रदशन 
णघं हड़ताल हो । 

२. आयोग के समच्ष राजनेतिक नेता तथा परिषदों एवं वब्यवस्था- 
पिका सभाओं के अशासकीय सदस्य विचार प्रकट न करें श्रीर न उनसे भेंट 
ही कर ओर उनके साथ सहभोग श्रादि में भी सम्मिलित न हों । 

३. परिपषदों तथा व्यवस्थापिका सभा के अशासकीय सदस्य 
उपसमितियों में भी सम्मिलित न हों श्रौर साइमन आयोग के व्यय के लिये 
मत न दे । 

४. जब तक यह आयोग भारत में रहे तब तक परिपदां आदि का 
भी बहिष्फार किया जाये, जब तक कि राष्टोय हित में वहां उर्पास्थत द्वोना 
आवश्यक न समभा जाये ।” ! 
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भारत-- नये संविधान तक 


इसके अतिरिक्त राप्ट्‌ सभा ने भारतीय जनता के लच्य 'पूण राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता? को दोहराया । 

हे फरवरी १६२८ को जब यह समिति भारत पहुंची तो देश में 
व्यापक हड़ताल रही । जहां भी वे गये काले मंडों से उनका रवागत किया 
गया तथा 'साइमन लोट जावो? के नारे लगाये गये । मानो देश भर में 
गड़बड़ मच गईं। 

६ फरवरी १६२८ को साइमन ने वायसराय को निम्न काय-प्रणाली का 
संकेत किया : 


“ज़से ब्रिटिश संसद ने हम ७ व्यक्तियों को चुना है, भारतीय व्यवस्था- 
पक मण्डल भी उसी प्रकार अपने प्रतिनिधि चुने, तथा वे हम लोगों के साथ, 
मेरे सभापतित्व में समवेत होकर, लोगों के विचारों को सुनं । यह 'संयक्त 
स्वतन्त्र सम्मेलन! होगा । यही उचित, न्याययुक्त एवं भारत तथा ब्रिटन के 
यथाथ हित में हे । शासकीय वर्ग के अतिरिक्त जनता, संस्थाओं एवं व्यक्तियों 
की भी बात सुनी जाये । प्रांतों के विषय में सोचते समय प्रांतीय परिषदों के 
प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय विपयों के समय केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल के प्रति- 
निधि हो तो ठीक है। हमें तो अपना कार्य पूरा करना ही है चाहे कुछ भी हो, 
पर कार्यारम्भ से पहले हमने सह्लावना से भारतीयों के लिये सम्मान तथा 
बराबरी के साथ सहयोग करने का द्वार खोल दिया है ।” 


राष्ट्सभा के निदेश पर व्यवस्थापिका सभा ने संयुक्त स्वतंत्र सम्मेलन! 
के लिये अ्रपने प्रतिनिधि चुनने से इंकार कर दिया। 


(0 छ आस रे 
५, सवदलीय सम्मेलन तथा नेहरू समिति 


उधर राएसभा ने फरवरी-माच १६२८ में दिल्‍ली में एक स्वादल 
सम्मेलन किया जिसमे “पूण उत्तरदायी शासन? की मांग की। १६ मईं की 
दूसरी बैठक में सम्मेलन ने, मानो साइमन की प्रतिस्पर्धा में, श्री मोतीलाल 
नेहरू की अध्यक्षता मं एक समिति भारतीय संविधान के सिद्धान्तों का 
मसविदा बनाने के लिये निःक्त करदी जिसे १ जुलाई १६२८ तक अपनी 
सिफारिश देने का आदेश दिया गया । नेहरू समिति की सिफारिशों में 
अधिराज्य ( 7)077॥7707 2 रवराज्य को भारतीय संविधान का आधार 
बनाया गया तथा उसे सबंदल सस्मेलन ने उसके परिश्रम पर बधाई दी । 


श्फ 


सन १६१६ के संविधान का कार्यकाल 


राष्ट्सभा ने अपनी बेठक में, जो दिसम्बर १६२८ में कलकत्ते में हुईं 
थी, सरकार को नेहरू समिति की सिफारिश स्वीकार करने के लिये एक वर्ष 
का समय दिया तथा चुनोती दी “कि यदि नेहरू समिति की शासन पद्तति 
को ३१ दिसम्बर १६२६ तक ब्रिटिश संसद स्वीकार न करेगी अथवा इस 
तिथि के पूर्व ही श्रस्वकार कर देगी तो राष्ट्सूभा असहयोग आन्दोलन का 
संगठन आरम्भ कर देगी और देश को इस बात के लिये तेयार करेगी कि 
सरकार को न तो कर दिया जाये श्रोर न किसी प्रकार की सहायता दी जाये ।” 
आ्रागे चल कर आप पढगे कि ३१ दिसम्बर १६२६ को राष्ट्रभा ने नेहरू 
रिपोर्ट रद करके पूर्ण स्व॒राज्य अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद की 
सांग की | मानो अधिराज्य पद की मांग का यग भी चला गया। 


६, साइमन की रिपोर्ट 


१६२६ के अप्रेल में साइमन आयोग ब्रिटेन को लौट गया। पर मई 
में ही वहां श्रनुदार दल का शासनानत हो गया तथा श्रमिक दल का 
मंत्रिमंडल स्थापित हो गया । इसके फलस्वरूप कुछ नीति में परिवर्तन हो 
गया तथा साइमन की सिफारिशे' जो निम्नलिखित सिद्धान्ता पर आधारित 
थीं जून १६३० तक प्रकाशित नही की गईं : 


4. भारत का अन्तिम संविधान संघीय श्राधार पर हो (अर्थात्‌ पूर्ण 
विकेन्द्रीकरण कर के तथा प्रान्तों को स्वराज्य देकर शेप विषय केन्द्र रखे) । 

२. दवंध शासन का अन्त तथा मंत्रिमंडल की स्थापना, जिसमें 
एक या अधिक अ्रनिवाचित मंत्री हों । 

३. कायकारिणी को स्वतन्त्रता हो श्रर्थात्‌ उत्तरदायित्व न हो । 

४. व्यवस्थापक मंडलों के सद॒स्यों की संख्या बढ़ाई जाये तथा मता- 
घिकार को अश्रध्कि विस्तृत किया जाये। 


&, साम्प्रदायिक निर्वाचन स्थिर रहे । 

६. मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान तथा 
पासड्ग दिया जाये । 

७. गवनरों के अंकुश समान विशेष श्रधिकार बने रहें, जेसे पहले थे । 

८. केन्द्रीय संघीय राज्यपरिषद्‌ तथा व्यवस्थापिका सभा का 
निर्वाचन प्रान्तोीय सभाओं द्वारा किया जाये । 

&. बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाये । 


२३ 


भारत---नये संविधान तक 


७, गोलमेज सम्मेलनों की तेयारी 


जसा ऊपर कहा जा चुका है श्रमिक दल की सरकार ने साइमन की 
रिपोट को एक वर्ष तक प्रकाशित नहीं किया क्‍योंकि वह बहुत अनुचित थी। 
प्रत्युत इसी बीच में वायसराय लार्ड इरविन जून १६२६ में विल्लायत चले गये 
जिससे कि 'साइमन की वेधानिक जांच के परिणाम स्वरूप जो सुधार योजना 
संसद के सम्मुख रखी जाये उससे पहले ऐसा उपाय कर जिससे कि संविधान 
सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हो जाये ओर भारत के लोकमत के प्रतिनिधि द्ञों का 
अधिक सहयोग प्राप्त हो सके ।! 


वायसराय इरविन ले भारत लौट कर ३१ अ्रक्टूबर को एक धोपणा 
की कि “ब्रिटिश सरकार का उदृश्य भारत में अधिराज्य स्थापित करना है 
तथा इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन 
किया जायेगा ।” पर यह्‌ सब अनिश्चित सी भाषा में था और कोई इस बात 
का संकेत नहीं था कि अधिराज्य कब तक स्थापित होगा। कांग्रेस ने इसकी 
स्थापना के लिये अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६२६ रखी हुई थी। इरविन 
की घोषणा का संक्षिप्त श्राशय निम्नलिखित था: 


सर साइमन ने प्रधान मंत्री से पत्रव्यवहार में कहा है कि शासन सुधारों 
के साथ ब्रिटिश भारत एवं देशी राज्यों के भावी सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार 
करना भी आवश्यक है अतः हमारी योजना को संसद के सामने रखने से पूथ 
यह अपेत्तित है कि प्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों दोनों के 
प्रतिनिधियों से मिलकर उन प्रस्तावों पर अधिकतम सममोते का प्रयत्न करे 
जिन्हें कि संसद में रखना उसका कतंव्य होगा । 

मुझे इसका ज्ञान है कि सम्राट की सरकार इन विचारों से पूर्णतः 
सहमत है । 

ब्रिटिश नीति का लच्य, जेसा कि श्रगस्त १६१७ की घोषणा में उछिखित 
है, यह है कि भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्‍न भाग रहते हुए, प्रगति से 
उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से स्वशासित संस्थाओं का 
शनें: शनः विकास किया जाये | यह सम्राट की इच्छा है कि १६१६ में संसद 
दूवारा निर्मित योजनानुसार, भारत अधिराज्यों में अपना उचित स्थान प्राप्त 
कर सके । सम्राट के मंत्रियों ने भी कई बार सावंजनिक घोषणाय की हें कि 
ब्रिटिश सरकार की यह आकांक्षा है कि यथासमय भारत को साम्राज्य में 


३० 


०८ € 
सन्‌ १६१६ के संविधान का कायकाल 


दूसरे अधिराज्यों के साथ अपना बराबर का स्थान प्राप्त करना चाहिये । 


4 ध् [4० ७.५ | का ० ० 
किन्तु १६१६ का अधिनियस बनाने में ब्रिंटश सरकार के इरादां के विपय 
में ब्रिटेन एवं भारत दोनों देशों में जो सन्देह प्रकट किये गये हैं उनको 


ध्यान म॑ रख कर मुझे ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्पष्ट कहने का अधिकार 
दिया गया है कि उनके विचारानुसार १६१७ की घोषणा में यह निहित है हि 
भारत की संविधान सम्बन्धी प्रगति का स्वाभाविक परिणाम अधिराज्य श्रेणी 
की प्राप्ति है ।”? 


भारतीय नेताओं ने घोषण। का स्वागत करते हुये अपना सहयोग 
देने का आश्वासन दिया पर कुछ संदह भी प्रकट किये। दिल्‍ली में सब दलों 
के भारतीय नेताओं की एक बेठक ने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने 
के लिये निम्न शत रखी :-- 


४८१, सम्मेलन में यह न सोचा जाये कि अधिराज्य कब स्थापित 


होगा वरन्‌ अधिराज्य की रूपरेखा निश्चित की जाये। 
सम्मेलन शीघ्रातिशीघ्र बुलाया जाये । 

३. राजनतिक बन्दी मुक्त कर दिये जाये । 

४७. राष्ट्र सभा को सब से अधिक प्रतिनिधित्व मिले । 


गिर 


९. इसके अतिरिक्त नये संविधान के बनने से पृव ही देश के शासन 
में नई विवारधारा का प्रादुर्भाव किया जाये, कार्यकारिणी और व्यवस्थापक 
संडल के बीच ऐसा रूम्बन्ध स्थापित किया जाये जो प्रस्तावित सम्मेलन के 
उददस्यों के अनुकृल हो तथा बधानिक कार्यप्रणाली का अधिक अनुसरण किया 
जाये । यह आवश्यक दे कि कि जनता को अनुभव होने लगे कि वास्तव में 
आज से नवीन युग का श्रीगणंश हो गया है श्र नया संविधान इस तथ्य 
की अभिव्यक्ति मात्र हीगा ।” 

सरकार इन शर्ता को पूरा न कर सकी, अपित संसद में भारत को 
अधिकार सॉंपने के अस्ताव पर विरोधात्मक भाषण हुणु. ओर अधिकारियों ने 
संसद में आश्वासन दिया कि “परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहों हुआ है, ओर 
१६१७ की घोषणा के अनुसार ही काय होगा ।” भारत मंत्री श्री वेजबुड बन 
ने यहां तक कह डाला कि 'भारत को १० वर्ष से अधिराज्य पद तो मिला 
ही हुआ है ।' इससे भारतीयों की आंखे खुल गई अर गोलमेज सम्मेलन का 
बहिष्कार करने का निरय हुआ । 


दे 


भारत--नये स॑विधान तक 


८, पूर्ण स्व॒राज्य की मांग 


२३ दिसम्बर १६२६ को लाई इरवबिन से महात्मा गांधी तथा 
श्री मोतीलाल नेहरू की बातचीत हुईं, पर इरविन ने कोई संतोषजनक आश्वासन 
नहीं दिया कि शीघ्र ही अधिराज्य पद दिया जायेगा । इसके परिणाम 
स्वह्यप एक वर्ष के श्रवधि समाप्त होने पर ३१ दिसम्बर १६२६ की मध्य 
रात्रि के समय लाहोर में श्री जवाहर लाल नेहरू के सभापतिस्व में राष्ट्सभा ने 
प्रस्ताव स्वीकार किया कि “वायसराय की घं.घणा के पश्चात जो हुआ है 
उस पर तथा महात्मा गांधी, श्री मोती लाल नेहरू तथा अन्य नेताओं के 
बीच बातचीत के परिणाम पर विचार करने के पश्चात राष्ट्सभा का यह 
मत हैं कि वतंमान परिस्थितियों में राप्ट्सभा के गोलमेज सम्मेलन में प्रति- 
निधित्व करने से कोई भी लाभ नहीं होगा | अतः गत वर्ष कलकत्ते में स्वीकत 
प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्सभा के संविधान 
में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता! होगा और यह भी घोषणा करती 


है कि नेहरू समिति की सारो योजना अब रद हो गई है।” 


२६ जनवरी १६३० को लाड इरविन ने व्यवस्थापिका सभा में एक 
भाषण दिया जिस में उन्होंने स्पष्ट किया कि 'गोलमेज सम्मेलन में वास्तव 
में वह चीज न होगी जो कि भारतवासी सोच रहे हैं; उसका निरण्ंय बहुमत 
से न किया जायेगा। वह तो संसद को भारतीय सुधारों के विषय में केवल 
मार्ग प्रद्शन का काय करेगा ।? इससे मानो जले पर नमक लग गया। 


राष्ट्सभा के आदेशानुसार २६ जनवरी १६३० को देश भर में 
स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जलूस निकाले गये, सभाएं की गई' तथा 
राष्ट्सभा का राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर निम्न प्रतिज्ञा की गई : 


“हम विश्वास करते हँ कि आत्म विकास का पूर्ण अबसर प्राप्त करने के 
लिये दूसरे देशों के लोगां की तरह भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता पाने का, 
अपनी कमाई के उपभोग करने का तथा जीविक्रा के उपयक्त उपकरण पाने का 

हि ध् हे [4 हें हे | कर 
अविच्छेय अधिकार है । हम यह भी विश्वास करते हैं कि यदि कोई सरकार 
इस उद्दश्य में वाधक हो तो उस को ध्वंस करने का अधिकार हमें है ।” इत्यादि 
श्रन्तिम पेरा में करबंदी तथा सत्याग्रह की प्रतिज्ञा थी। इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा प्रतिवर्ष भारत में २६ जनबरी को दोहराई जाने लगी । 


दर 
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फरवरी १६३० तक राइ्सभा के आदेश पर १७२ सदस्यों ने व्यवस्था 
पिका सभा तथा राज्यपरिबदों से स्यागपत्र दे दिये । सत्याग्रह आरम्भ 
हो गया । वायसराय ने अधिर।ज्यपद तक के विवय में कोई आश्वासन देने 
से इकार कर दिया । इसके विपरीत राष्ट्रसभा ने मांग की कि गोलमेज 
सम्मेलन एक स्वतन्त्र भारत का संविवान बनाये, अथात्‌ राष्ुलभा अधिराज्य 
पद की मांग से भी कहीं आगे बढ़ गईं । 

8£, पहला गोलमेज सम्मेलन 

लंदन मं १२ नवम्बर १६३० को सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन घृूम- 
धाम से आरम्भ हुआ । कुल ८६ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जिनमें राष्ट्रसभा 
का कोई प्रतिनिधि न होने से उसका राजनतिक महत्व कम हो गया। जो 
प्रतिनिधि उपस्थित थे उन में ब्रिटिश भारत के ९७ प्रतिनिधि थे, देशी राज्या 
क्र १६ तथा ब्रिटिश सरकार के 4३, जिन में रे सरकारी दल के, ४ अनुदार 
दल के तथा १ उदार दल का था। भारत के प्रतिनिधि किसी प्रकार निवाधित 
नहीं थे वरन्‌ वे वायसराय द्वारा आमंत्रित! थ्र। 

सब से पहले अधिराज्य स्वराज्य के विपय पर खूब भाषण हुण। 
राहुसभा की अनुपसि्थिति के कारण पूण स्वतन्त्रता का विपय उठा ही नही। 
इसके पश्चात यह प्रश्न उठा कि भारत में एक केन्द्रीय शासन रहे या स'धीय 
शासन प्रणाली लागू को जाये | देशी नरेशों ने अग्बिल भारतीय संघ में 
सम्मिलित होने की इच्छा प्रगट की । पटियाला, बीकानेर, अलवर ओर भोपाल 
के नरेशों ने विशेषकर इस प्रणाली की सराहना की। श्री श्रीनिवास शाम्त्री, 
जो पहले कुछ संकोच कर रहे थ्र, बाद में संघीय प्रणाली के पक्त मं हो गये। 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री रामसे म।डोनल्ड ने कहा कि नरेशों की घोषणा से 
परिस्थिति प्रें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। उन्होंने वास्तविक संयक्त 
संघीय भारत के निर्माण के लिये मार्ग खोल दिया है। भारत के भावा 
संविधान की इमारत बनाने के लिये हम ने तथा आप सब ने बहुत सहायता 
की है।” इस के पश्चात प्रधान संत्री ने निम्न व्यवहारिक प्रश्न सुराये : 

४१, संघ में मिलने वाली भिन्‍न भिन्‍न ईकाइयां क्रिस प्रकार को 
हांगी 

२. केन्द्रीय शासन किस प्रकार का होगा और इकाइयों पर केसे 
नियन्त्रण करेगा ? 

३. केन्द्र का प्रान्तों से क्या सम्बन्ध होगा ? 


५! 
श्र्ए 
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४. केन्द्र का देशी राज्यां से क्या सम्बन्ध होगा ? 


४. विशेष हितों का तथा अल्पसंख्यकों का सहयोग प्राप्त करने 
कफ लिये क्‍या उपबंध रग्वे जायगे ? 

६. हृकाइयों ओर केन्द्र के क्या विपय होंगे तथा क्‍या कार्य एवं 
कुतब्य होंगे ?” 

फिर उन्होंने. कहा कि “इन प्रश्नों का व्यवहारिक उत्तर देना ही आप 
की और मेरं! समस्प्रा है जिससे हि संसद द्वारा स्वीकृत संविधान में यह 
प।त निहित की जा सके ।” उन्होंने दो बात आवश्यक बताईं एक तो “संविधान 
उसा हो जिस पर काय किया जा सके, केवल आदश्श समय ही नहीं हो, दूसरी 
बात, उसका ब्रिकास होता रहे ।” 


हस के पश्चात निम्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये £ उपसमितियों 
की स्थापना की गई : 

3. प्रथम उपसमिति को संघीय रूप रखा बनाने के लिये निम्न 
प्रश्नां पर विचार करने का काय मिला : 

(क) संघ को भिन्‍न भिन्‍न इकाइहयां । 

(ख) खंघीय व्यवम्थापक मंडल किस प्रकार का हो तथा उसमे कितने 
सदन हा ? 

(ग) संघीय व्यवस्थापक संडल की शक्ति तथा काय । 

(घ) संघीय व्यवस्थापक मंडल में कितने सदस्य हों व कितने 
सदस्य किस प्रान्त से लिये जाय ? 

(8४). ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि किस प्रकार 
चुने जाय ? 

(च) संघीय कायकारिणी का संविधान, शक्ति, प्रकार, तथा कार्य 
फ्या हों? [ 

२, दूसरी समिति को प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल तथा काथ कारिणी 
सत्ता का संविधान, काय क्षित्र, शक्ति आदि निर्धारित करने का काय मिला । 

३. तीसरी उपसमिति को अल्पसंख्यकों के विषय मे सुकाव पेश 
करने के लिये कहा गया । 


बेड 
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४.  चोथी उपसमिति को मताधिकार के सिद्धान्तां पर अपनी 
पम्मति देने की आज्ञा हुई। 

४. एक उपसमिति रक्षा के विवय पर नियुक्त हुई । 

६. सरकारी नोकरों के विपय में विचार करने के लिये भी एक 
उपसमिति बठाई गई । 

७, एक उपसम्तिति बम के विय्य से नियुक्त की गई जिससे कि 
मा को भारत से पृथक किया जा सके। 

८. एक उपसमिति सीमाप्रान्त का विशेष संविधान बनाने के लिये 
ह 
8, एक उपसमिति सिश्र को प्रथक प्रान्त बनाने के विषय भ॑थी। 


नक् 


नेयक्त ह 


रु 


लक 
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2०,  मक्‍डोनल्ड की घोषणा 

उपसमितियों की रिपोट आने पर रूम्रोलन ने उनकी सराहना की, 
ब्रशपत: अल्पसंख्यकों को दिये गये विशपाधिकारों को जो कि मिम्टर जिन्‍ना 
। स्वीकार करवाये थे | वास्तव म॑ सम्रोलन में सारे राजभक्त ही थे श्रतः & ग्रजी 
हासन की इच्छानुसार सारा काम हु थ्रा | सम्मेलन के अब्त में भारत में चल रहे 
प्रसहयोग सत्याग्रह को बंद करने के लिये वायसराय ने महात्मा गांधी से 
प्रनुरोध किया जिससे कि गोलभेज सम्मेलन के द्वारा भारत के लिये अ्रच्छा 
विधान बन सके । उधर प्रधान मंत्री सक्‍्डोनल्ड ने १६ जनवरी १६३१ को 
उ_त्राट की सरकार की नीति की निम्न घोषणा की : 


४५. स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध: बादशाह की सरकार का यह मत है 
के भारत के शासन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापक मंडलों 
र डाला जाये किन्तु ऐसे आवश्यक उपबंध रगे जाय जो परिवर्तन काल में 
ःछु विशेष कतंद्यों के पालन करने के लिये तथा अ्रल्यसंख्यकों के अधिकारों 
गैर राजनतिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये अपैज्षित हों । 


२. स्वतन्त्रता को सीढी: इस परिवर्तनकाल की आवश्यकताओं 
; कारण जो वेधानिक संरक्षण रगे जायेंगे उन में सम्राट की सरकार यह 
7च्छी तरह व्यवस्था करेगी कि रक्षित अ्रधिकारों का इस प्रकार निम/ण तथा 
योग हो कि नये संविधान द्वारा भारत को अपने शासन में पूर्ण उत्तरदायित्घ 
एप्त करने में कोई बाधा न पड़े । 


0 
रा 
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३, ममभौते का प्रयत्न: बादशाह की सरकार को इस बात का 
जान है कि ऐसे संविधान की सफलता के लिये जो बातें आवश्यक हैं वे पूरी 
नहीं हुई हैं किन्तु इतना कार्य कर के वे ऐसे स्थान पर पहुंच गये हैं जहां 
कि यह आशा होने लगी है कि इस घोषणा के पश्चात्‌ श्रागे की बातचीत 
सफल हो सकती है। 


9. संघीय -।जना : बादशाह की सरकार ने यह बात देखी है 
कि सम्मेलन की काय वाही सब दलों द्वारा स्वीकृत इस श्राधार पर चली हे 
कि केन्द्रीय सरकार अखिल भारत का णक संध हो जिसके व्यवम्थापक 
मंडल में दो सदन हो ओर ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य सम्मिलित हों। नई 
संघीय सरकार का ठीक रूप और ढांचा तो देशी नरेशों तथा ब्रिटिश भारत 
के प्रतिनिधियों से बातचीत करके ही निश्चित होगा। इसको दिये जाने वाले 
विषयों की सूची पर और वादविवाद की ग्रावश्यकता होगी, क्योंकि संघीय 
सरकार को देशी +ज्या से सम्बन्धित ऐस ही मामलों में अधिकार होंगे जो कि 
देशी नरेश संघ में मिलते समय उसे अपित करंगे। देशी राज्यों का संघ से 
सम्बन्ध इस मूल सिछानत पर आधारित होगा कि जो विषय वे संघ को 
अपित नहीं करगे उनके बारे मे इन राज्यों के, वायसराय द्वारा, सम्राट से ही 
सम्बन्ध हांगे । 

५». उत्तरदायित्व ; संघीय सिद्धान्त पर व्यवस्थापक मंडल के 
निर्माण होने पर सम्राट की सरकार व्यवस्थापक मंडल के प्रति कायकारिणो के 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान लेने के लिये तेयार होगी | 


६. गत्ञषित विषय : वर्तमान परिस्थितियां में सुरक्षा तथा विदेशी 
सम्बन्ध के विषय गवनर जनरल द्वारा रक्षित होंगे और इनके प्रबन्ध के 
लिये उसे शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था को जायेगी । इसके अतिरिक्त लाचार 
होने पर गवनंर जनरल को संकटके समय राज्य मे शान्ति रखनेकी क्षमता होनी 
चाहिये ओर हसी प्रकार उसे अल्पसंख्यकों के बधानिक श्रध्रिकारों के पालन के 
लिये उत्तरदायी होना चाहिये, अतः उसे इन प्रयोजनों के लिय्रे आवश्यक शक्ति 
देन होगी । 


७, वित्त : नये संविधान में रिज्व बेंक, ऋण ,विनिमय नीति आदिके 
लिये उपबंध रखना होगा जिससे कि भारत की आर्थिक अवस्था स्थिर रहे और 
भारत मंत्री के नाम से लिये गये ऋणां की पूर्ति ही सके । इन उपबंधां के 


३६ 
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आधीन रहते हुए भारतीय सरकार को पूर्ण आ्िक उत्तरदायित्व होगा जिससे 
वह किसी प्रकार आय के साथन बना सके या अरक्षित विपयों के व्यय पर 
नियन्त्रण कर सके । 

८. द्वध शासन : इसका अर्थ यह है कि केन्द्र में द्रेध शासन 
रहेगा । रक्षित शक्तियों का होना आवश्यक है, किन्तु ऐसी परिस्थितियों को 
उत्पन्न होने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिये जिनपे उनका प्रयोग आवश्यक 
हो जाये ; उदाहरणार्थ मंत्रियों को गवनंर जनरल के भरोसे अपने उत्तरदायित्व 
में ढील नहीं करनी चाहिये । 

६. प्रांतीय स्वराज्य : गवनेंगों के प्रान्त पूर्ण उत्तरदायित्व के 
आधार पर निर्मित होंगे । 


१०, विशेषाधिकार : गवर्नरों के लिये अ्रल्पतम विशेषाधिकार 
रक्षित होंगे जो कि अपवाद स्वहूप परिस्थितियों में शान्ति ग्थिर रखने के लिये 
या संविधान द्वारा उपबंधित सार्वजनिक नोकरियों और अल्पसंख्यक्रों की 
रक्षा के लिये आवश्यक हैं । 

3१.  विस्तत मताधिकार : अन्त में सम्राट की सरकार का विचार 
है कि प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना से यह आवश्यक हो जाता है 
कि प्रान्तीय व्यवस्थापक संडलों को भी बढाया जाये और वे अधिक विस्त॒त 
मताधिकार पर आधारित हों । हु 


१२. राष्ट्सभा से अपील : यदि इसी बीच में वे लोग जो कि 
असहयोग में लगे हुये ह॑ँ वायसराय के अनुरोध का उत्तर द॑ तो उनकी 
सेवाओं को स्वीकार करने के लिये कदम उठाया जायेगा ।” 


उपयु क्त घोषणा ब्रिटन की स्वाभाविक कूटनीति से परिपु है।इस 
का विश्लेपण क्रमशः नीचे किया जाता है : 

१. वास्तव में प्रथम परा में उल्लिखित उपबंध भारत की स्व॒तन्म्नता 
के लिये घातक थे | अल्पसंख्यकों के रक्षण के बहाने मुसलमानों को विशेषा- 
घ्रिकार देकर विद्वेश फेला दिया गया तथा जनतन्त्र का प्रश्न ही समाप्त 
कर दिया गया। 

२. दूसरे परा का यह अर्थ है कि पूर्णा उत्तरदायित्व तक पहुंचने 
के लिये यह संविधान एक सीढी मात्र होगा, स्वयम् इस संविधान से स्वशासन 
प्राप्प नहीं होगा । 


३७ 


भारत--नयग्रे संविधान तक 


३. तीसरे परे में यह संकेत था कि राष्ट्भभा से किर समभौते 
का प्रयत्न किया जायेगा, किन्तु पूण स्वराज्य को मांग करने वाली संत्था ऐसे 
अधकचरे संविधान से केसे संतुप्ठ हो सकती थी । इस वियथ में राष्ट्रसभा का 
प्रस्ताव आगे दिया जायेगा । 


४. - चाथे परे मे देशी राज्यों तथा शेप भारत में फ्रट डालने का 
प्रयत्न है क्योंकि यदि राज्य अपनी इच्छानुसार ही विषय अपित करने के 
लिये स्वतन्म्न हों तो वे कदाचित कुछ भी अपित नहीं करना चाहेंगे । इस 
प्रकार कई स्वतन्त्र राज्य बन सकगे जो कि अंग्रेजों के संकेतानुसार काय 
करेंगे । याद रहे यहां राज्यों के नरेश के अतिरिक्त वहां की प्रजा की सत्ता 
या इच्छा की कोई चर्चा भी नहीं की गई । अंग्रेजी राज्य फे अन्त तक इसी 
कारण संघ स्थापित ही न हो सका। 

&. पंचम परा संतोपजनक है किन्तु अगले दो परों से इसका 
महत्व भी कम हो जाता हैं । वास्तव में कन्द्र में १६४६ तक उत्तरदायित्व 
नहीं मिला । 


६, छूटे पर में दो मुख्य विपय रक्षित बना कर इस बार केन्द्र में 
दर्वंध पद्रति सथापित ऋरने का विचार प्रकट किया गया है, जब कि यह 
पद्धति प्रान्तो में सफल नहीं हो पाई थी । गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों से 
मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व नष्ट सा हो जाता हैं । 

७. खप्तम परे द्वारा आर्थिक शक्ति बहुत मात्रा में गवनर जनरल 
को मिल गई तथा मंत्रिमंडल से वह बहुत सा रूपया उनकी इच्छा के विदत्र 
लेकर हस्तान्तरित विपयां के लिये कुछ न छोड़ने की क्षमता रग्बता था । 


८. अष्टम परे से केवल संसार को भ्रम में डालने का प्रयसन किया 
गया था कि भारतीय ग्रयोग्य न हा ह्सी भय से हमने विराबाधिकार रख हं । 

&, नवम्त तथा एकादश परे स'तोषजनक थे क्योंकि श्रान्तों में 
दूवेध पद.ठति का अन्त कर दिया गया परन्तु दरूव पर में गवर्नर को दिये 
गये विशेषाधिकार सदा व्यवहार भें बाधा स्वरूप रहे जैसा कि आगे के इतिहास 
से पता चलेगा । वास्तव में १६३४ में केवल & से ११ तक के परों के सिद्धांत 
ही कार्यान्वित हुए । केन्द्रीय सरकार तो अंग्रजी राज्य के अन्त पक १६१६ 
के संविधानानुसार ही कार्य करती रही । 


सन १६१६ के संविधान का कार्यकाल 


भारत की प्रतिक्रिया: रा्ुसभा की कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य 
तो काराग्रह में थे किन्तु जो स्वतन्त्र थे उन्होंने २५ जनवरी १६३१ को निम्न 
प्रस्ताव स्वीकार किया : 


“भारतीय राषट्ुसनभा की कायकारिणी समिति तथाक्रथित गोलमेज 
सम्गेलन को कोई मान्यता देन के लिये तयार नहीं है जो ब्रिटिश संसद के कुछ 
सदस्यों, भारतीय नं(शों तथा उन व्यक्तिगत भारतीयों के बीच हुआ था जो 
कि सरकार ने अपने समर्थकों में से चुने थे ओर जिन्हें भारतीयों के किसी दल ने 
अपना प्रतिनिधि नहीं चुना था | समिति का यह मत है कि ब्रिटिश सरकार ने 
भारतीय प्रतिनिधियों से सम्तति लेने का, जब कि वस्तव में वह महात्मा गांधी 
तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू जेसे राष्ट्र के नेताआ। को जेल में डाल #“र 
भारत की आवाज को दबाती रही है, जो आडम्बर किया है, उससे वह स्वयम 
निन्दनीय बन गई है । 

“सभ्षिति ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल को ओर से प्रधान मंत्री रामजे मक्‍डो- 
नेल्ड द्वारा १६९६ जनवरी १६३५ को की गई घोषणा पर ध्यानपृ्वक विचार 
किया है तथा सम्तिति की यह राय है कि वह घोपणा इतनी अस्पष्ट तथा 
व्यापक हैँ कि राष्ट्रसभा को नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता 
नहीं है । 

“लाहोर राष्ट्रसभा में स्वीकृत पृर्ण स्वतन्त्रता! के प्रस्ताव पर अटल 
रहते हुये यह समिति महात्मा गांवी आदि नताशरों द्वारा १६ अगस्त १६३० 
के दिन यवदा जल से वायसराय का लिम्बित पत्र में प्रकट किये गये विचारों 
का सम्रथन करती है तथा प्रवान मंत्री की घोपणा। को उस पत्र का यथा- 
योग्य उत्तर नहीं समझती । समिति का बिचार हैं कि ऐसे उत्तर की अनुप- 
स्थिति में और जब कि खहस्तरों नर-नारी, जिन में कार्यकारिणी समिति के 
मौलिक सदस्य भी सम्मिलित हैं, काराग्रह में हे, हमारी नीति की व्यापक 
घोपणा करना सहायक सिद्ध नहीं। हो सकता ।' 


११, गांधी-इरबिन संधि 


इस प्रस्ताव को प्रकाशित नहीं किया गया किन्तु सरकार को इसका 
पता लगते ही वायसराय ने २९ जनवरी १६३१ को निम्न आशय की 
घोषणा की : | 


ढ 
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भारत--नये संविधान तक 


“॥६ जनवरी को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार 
करने के लिये अवसर देने के उदृश्य से मेंने यह उचित सम्रका है कि भारतीय 
राष्ट्र भा को कार्यकारिणी के सदस्य परस्पर विवार विम्रश करने की पूरे 
खतन्त्रता पाय। 

“मेरी सरकार उन को मुक्त करने पर कोई शर्त न लगायेगी क्योंकि हम 
अनुभव करते हें कि शान्तिपूण स्थिति उत्पन्न करने की आशा इसी से 
हो सकती ह कि बातचीत निब्बाध स्वच्छुन्द्रता के साथ हो ।” 

कारग्रह से मुक्त हो का गांधी जी ने श्रन्य सद॒स्यां से बातचीत की 
तथा अन्त में बायसराय से घ्िलते की इच्छा प्रकट करते हुए एक पत्र भेजा। 
१७ फरवरी से गांधी-इरविन वार्ता आरमस्म हो कर मार्च को एक संधि हुई 

कई ० श्र रू सर ३ 
जिसमे अधिकतर सत्याग्रह के विवय में निर्णय किये गये थे पर कुछ बात 
संविवान के विपय में भी थों, जिनका आशय निम्न लिखित ह : 

“संविधान के विपय से प्रश्नों पर आगे चल कर विचार होगा, किन्तु 
उसके सम्त्नन्ध में मुख्य बातों के तय होने के लिय्रे ये आधार होंगे : 

१. शासन का रूप संघीय होगा ! 

२. केन्द्र में उत्तरदायित्व रहेगा । 

३. विदेशी नीति, रक्षा आदि भारत के हित की दृष्टि से रख जायगे। 


४. सम्मेलन में राष्ट्रसभा के प्रतिनिधि लिय्रे जाय॑गे ।” 
१२, द्रितीय गोलमेज सम्मेलन 


द्वितीय गोलमेज सम्गेलन में, जो ७ दिसम्बर १६३१ का आरम्भ हुआ, 
राषटुसलभा की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी गये । ब्रिटिश सरकार ने 
मिम्टर जिन्‍ना तथा अन्य छोटे दलों के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित कर 
साम्प्रदायिक तथा अन्य प्रश्नों पर खूब चॉँचं लड़वाई । अकेले गांधी जी से 
कुछु करते न बना । पग पग पर विशेषाधिकारों की मांग होने लगी और 
ब्रिटिश सरकार एकता के लिये अनुरोधात्मक भाषण देने लगी। मुसलमानों 
के अतिरिक्त दलित जातियों को हिन्दुओं से प्रथक करने का प्रयत्न किया 
गया जिस पर गांधी जी ने अपने प्राणों को बाजी पर लगा देने की धमकी दी । 
अन्त में + दिसम्बर को प्रधान मन्त्री मेक्‍्डोनह्ड ने १६ जनवरी १६३१ 
को घोषणा को हेर-फेर के साथ दोहराया और उस पर चलने का अपना 


्५ 


सन १६१६ के संविधान का कायकाल 


विचार प्रकट किया तथा भारतीयों के पारपरिक सतभेदों पर खेद प्रकट किया 
एवं घोषणा की कि उन में समझता होने के बिना आगे बढ़ना कठिन है । 
गांधी जी को भारत आते ही फिर बंदी बना लिय। गया और अस्थायी गांधी- 
इरविन समभझोता समाप्त होकर संघर्ष पुनः आरम्भ होगया। 


2३, साम्प्रदायिक पंचाट 


अगम्त १६३२ में प्रधान मन्त्री मक्‍्डोनल्ड ने अपने साम्प्रदायिक 
पंचाद! ((!0गरतवपावीाहश। ७०70) की घोषणा की जिसके श्रनुसार 
मुसलमानों को ३३३ प्रतिशत स्थान देने का निर्शय किया गया तथा हरिजनां 
को हिन्दुओं से प्थक निवचनवर्ग बनाने का भी निश्चय हुआ । यह हिन्दुओं 
के लिये नाशकारी था क्योंकि आबादी के आधार पर उन को जितने स्थान 
मिलने चाहिये उतने नहीं मिलते थे, इसके अतिरिक्त उन में फूट डालने का 
प्रयन्न किया जा रहा था। गांधी जी ने हरिजन निणेय के विरुद्ध अपने संकछप 
के भ्रनुसार २० सितंबर से आरमरण उपवास आरंभ कर दिया । इसके परिणाम 
स्वरूप पूना-संत्रि हुई और हरिजनोां को पथक निवचनवर्ग बनाने का निर्णय 
बदल दिया गया, यद्यपि उन्हें अ्ध्क प्रतिनिधित्व दे दिया गया। मुसलमाना 
के विषय में राष्ट्रसभा चुप रही, इससे उत्पोड़ित हिन्दुओं को अस॑त्तोप हुआ 
अर महामना मालवीय जी तथा श्रीयुत अणे राष्टरुसभा से एथक होगये । 


१४, तीसरा गोलमेज सम्मेलन तथा १६३४ का संविधान 


तीसरा गोलमेज रुम्मेलन १७ नवम्बर से २४ दिसम्बर तक हुआ । 
राष््सभा ने उसमें भाग नहीं लिया तथा केवल सरकार के समर्थक ही उस में 
गये । अग्नजा ने संघीय स्थापना के प्रश्न को स्थगित करके केवल कुछ शर्तों के 
साथ प्रान्तीय रवशासन देने का निर्णय किया था, इस पर श्रमिक दल के कुछ 
अंग्रेजां ने भी श्रसहयोग किया । 
« तीसरे सस्ोोलन के बाद भारत मन्त्री सर समुअल होर ने फिर 
ब्रिटिश नीति दोहराई जिसमें निम्न बात थीं : 


१, भारत एक संघ ही बनेगा | 
२. देशी राज्यों के साथ की गईं संधियाों का सम्मान किया जायेगा। 
कुल राज्यों की श्राधी जनसंख्या वाले राज्य जब सहमत हो जायगे तभी 


१ 


भारत--नये संविधान तक 


संघ्र स्थापित होंगा। ( वास्तव में वे सहमत हुए ही नहीं और भारतीय 
संत्र की स्थापना अंग्रेज़ी राज्य में हो ही नहीं सकी । ) 

३. संघ तथा प्रान्तों के क्षेत्र स्पष्टतः प्रथक कर दिये जाय॑गे अर्थात 
दोनों एक दुसरे के विषयों में हस्तक्षेप न करंगे । 

४. मुसलमानों को ३३२३ प्रतिशत स्थान मिलेंगे। 

३... सिंध तथा उडीसा प्रथक प्रान्त बनाये जायंगे। 

5, गवबनरा तथा गवनर जनरल को विशेषाधिकार होंगे, पर इस 
लिये नहीं कि वे मन्त्रिया के दिन प्रतिदिन के कार्य में वाधा डाल, पर केयल 
नियन्त्रण के लिये । 

७, कन्ता के प्रश्न पर, जो कि रचित विषय होगा, निम्न व्यवस्था 
होंगी :--- 

(क) रक्षा के निर्मिष्त धन की आवश्यकता होगी उसे 
मन्त्री रोक न सकेगे । 

(ख) भारतीय सेना को भारत के बाहर भेजने के प्रश्न पर अंग्रजों 
का नियन्प्रण होगा पर संघीय सरकार को भी कछ निर्णय करने का अधिकार 
दिया जा सकता है । 

(ग) भारतीय सेना के भारतीयकरण का प्रश्न संविधान प्वारा 
निश्चित नहीं हो सकता । 

इसके अतिरिक्त अन्य पुरान। बाता को भी उन्होंने दोहराया । फिर 
मार्च १६३३ में ब्रिटिण सरकार ने “भारतीय संवधानिक सुधार' नामक पुस्तिका 
प्रकाशित की जो इ्वेत-पतन्र' के नाम से प्रसिद्ध ह। इस पर विचार करनेके लिये 
खंसद को दोनां सभाओं के १६, १६ प्रतिनिधियों की एक 'संयक्त संसदीय 
समिति? बनाई गई जिस ने भारत के कुछ प्रतिनिधियों के साथ परामश करने 
के पश्चात अपनी सिफारश दीं। इन में गवनरों तथा संसद के विशेषाधिकार 
ओर भी बढा दिये गये । अंततोगस्या लम्बे कार्यक्रम के पश्चात १&३% का 
भारतीय संविधान बना। इस ख॑विधान द्वारा संसद का भारतीय शासन पर 
पूर्ण नियन्त्रण रहा ओर अधिराज्यपद् तो बहुत दूर की वस्तु जान पड़ने- लगी। 
प्रान्तीय स्वराज्य तथा हंध प्रणाली सहित संघीय शासन इसकी विशेष- 
ताये थीं। बर्मा तथा अदन को भारत से प्रथक कर दिया गया। 


करे 


सन्‌ १६१६ के संविधान का कायकाले 


राष्सभा ने इसे 'पूणरूपेण अस्वीकार' करते हुये कहा कि “यह 
संविधान किसी प्रकार राष्ट्रकी इच्छा का प्रतीक नहीं है और भारत की 
पराधानता एवं शोपण को स्थायाो बनाने के लिये ही बनाया गया हैं ।” श्रन्य 
संस्थाओं ने भी इसकी निनदा की । अगले अध्याय में हम इस संविधान का 
विश्लेषण कर गे तथा वधानिक दृष्टि से यह १६१६ के संविवान का नुलना 
में कितना भिन्‍न था यह बताय॑गे। 

१8६३४ का संविधान 4 अप्रल १६३५ से लाग किया गयपा। 


७३, 


तीसरा अध्याय 
प्‌ १६३५ का संविधान 


?, आधारभूत प्रिद्वान्त 
गहले संविवानों से १६३४ का संविवरान कई अंशां में खुधार ही था । 
इस केः प्रांताय स्वराज्य सम्बन्धी योजना १६३७ में लागू कर दी गई थी पर 
संघ स्थापन सम्बन्धी उपबंध कभी क्रायान्बित नहीं हुए । 
भारत की शासन-प्रणाली में १६३७ के संविधान से यह मृल परिवतंन 
हुआ कि भारत में एकास्मसक शासन-प्रणाली के स्थान पर संघीय प्रणाली का 
समावेश हुआ । १६१६ के संविधान के अ्रन्तगंत प्रान्तां में द्वव प्रणाली होने के 
उपरान्त भी ३३ वीं धारा के अन्तगंत देख-भाल, निदेश तथा नियन्त्रण का कार्य 
केन्द्रीय सरकार को दिया गया था। उसी संविधान की ४६ वी चारा के अनुसार 
प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश था कि वे सपरिषद गवरनरजनरल की श्राज्ञाओं 
का पालन करें। प्रान्त के शासन सम्बन्ध वे सरकार सपरियद गवनेर जनरल की 
देख-भाल, निदेश नथा नियन्त्रण में थी। यहतो कार्यकारिणी के सम्बन्ध में था 
पर व्यवस्थापक कायक्षेत्र में भी १६१६ के संविधान की ६६ वीं धारा के अनु- 
सार केन्द्रीय व्यवस्थापकमंडल को ब्रिटिश भारत क प्रत्येक स्थान, प्रत्येक व्यक्ति 
तथा प्रत्येक न्यायालय के लिये कानून बनाने का अधिकार था। किन्तु कछ 
विशेष विषयों पर प्रान्ताों को कुछ अधिकार दिये गये थ्रे जिन पर कन्द्रीय 
सरकार तथा व्यवस्थापक मंडल साधारणतः हस्तक्षेप नहीं करते थ । 
१६३४ के संविधान में दूसरी धारा के अनुसार सार अधिकार, शक्ति 
तथा कायक्षेत्र जो कि १६१६ के संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार से 


दे 


सन्‌ १६३२९ का संविधान 


सम्बन्धित थे उस से वापिस लेकर पहले सम्राट में केन्द्रित कर दिय गये और 
ए्पश्चात सम्राटने उन्हें केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारों में वितरित कर दिया। 
[स प्रकार प्रान्तों की सत्ता का ख्रोत भारतीय सरकार नहीं रही अ्रतः दोनों 
& कार्यक्षेत्र सहयोगियों का सा बन गया। केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच, या दो 
गतां के बीच पारस्परिक संघ होने पर न्यायालयों को ही संविधानके अनुसार 
/सका निर्णय करना होता तथा अन्त में १६३४के संविधान द्वारा स्थापित संघीय 
'यायालय का निर्णय लागू होता । १६१६ के संविधान के अ्न्तगंत तो प्रान्त 
#न्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से वाब्य थे ओर कायक्षेत्र विषयक कोई भी 
बेबाद होने पर केन्द्रीय सरकार ही अन्तिम निर्णय करने की क्षमता रखती थी । 


किन्तु १६३४ के संविधान मे यह उपबंध था कि संकट में केन्द्रीय 
ररकार ओर केन्द्रीय व्यवस्थापकरमम इल को प्रान्तां पर सर्वोच्चसत्ता होगी अ्रर्थात 
उस समय संघीय ढांचा स्थगित हो जाता । द्वितीय महायु> में इसी उपबंध 
# अन्तगंत प्रान्तीय स्वराज्य की इतिश्री कर दी गई थी। इस संविधान में 
प्रह भी उपबंध था कि जब प्रान्तीय स्वराज्य असफल होने के कारण प्रान्त 
का शासन गवरनर स्वयम्‌ संभाल ले तब वह गवनर जनरल क द्वारा केन्द्र के 
वीध नियन्त्रण में हो जायेगा यह परिस्थिति तबउ-पन्‍न हुई थी जब कि राष्ट्र- 
तभा ने बहुमत में होते हुए भी प्रान्तां में मंत्रिमंडल बनाने से इंकार कर 
दिया था । 


एक बात स्पष्ट समक लेनी चाहिये कि भारतीय सरकार की जो 
नंघीय रूपरेखा संविधान में उपबन्धित थी वढ़ कभी कार्यान्वित नहीं हुई 
तथा वास्तव मे केन्द्र की सरकार, अंग्रजी राज्यके अन्त तक, १६१६के संविधान 
के अन्तगंत ही कांये करती रही और सपरिपद्‌ गवनंर जनरल ही केन्द्र 
का शासन चलाता रहा । कबल प्रान्तीय स्वराज्य से केन्द्र की उन विषयों 
प॑ सत्ता मिट गई जो कि प्रांतों को मिल गये थे। प्रांतों तथा केन्द्र के सम्बन्धों 
में कुछ अन्तर आने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
38३<% के संविधान के दवितीय अध्याय के अनुसार ही यह परिवर्तन संभव 
था और वह अध्याय अन्य अध्यायों के साथ लागू नहीं हुआ | वह सम्राट की 
ब्रोपणा से लागू होना था पर देशी राज्यों के संध में आने से आनाकानी 
फरने के कारण तथा देश सें इस अध्याय का विरोध होने के कारण एवं युद्ध 
के कारण सम्राट ने यह घोषणा कभी नहीं की | १६३५ के संविधान के 


परे 


भारत--नये संविधान तक 


४३ वे अध्याय के 'परिवतन काल के लिपे उपबंधो' के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार १६१६ के समान चलती रहो। इस की शक्ति सर्वोच्च रही पर केवल 
कन्‍्द्रीय विपयां तक ही सीमित रही जिन की कि सूर्चा संविधान की ३१३ वीं 
थार। के अनुसार परिशिष्ट रूप में दी गई थी । 'परिवतेन काल १ अप्रेल 
१83७ से आरमस्म हुआ था और अन्त तक चलता ही रहा । 

अब हम 48३४ के संविधान का विस्तृत विवरण लिखे क्योंकि 
स्वृतन्त्र भारत का संविधान भी इसी संविधान का विकास है ओर दोनों 
में कई बात मिलती जुलनोोे हैं । 


२, सघ कअग 
भारतीय संघ की जो योजना बनाई गई थी डसमे निम्न इकाइयां 


सम्मिलित होने का प्रस्ताव था : 


० प्‌ ग्प ऊ न ० 
प्रथम श्रणा गबनरी प्रान्त : यह खंश्या मे ११ थे, उन्हें विशेष 
विषयों में स्वशासन का अधिकार था। वहां जनता की सरकार गवनरों के 
विशेषाधिकारों : के अन्तर्गत अंशनः स्वतन्त्र रूप से कास करती थ्रीं। इनके 


नाम यह हैं : 
जन संख्या (लाखों मे) 
4, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत ३० 
२. जाब श्य४ 
३. सिंध ४८ 
४. बम्बई २१० 
&, मद्रास ३६० 
६, उड़ीसा ६० 
७, बंगाल ६०३ 
८. बिहार ३६० 
६, मध्य प्रांत १७० 
१०, थुक्‍त प्रांत ९३० 
११, आसाम १०१ 





लगभग २६ करोड़ ३३ लास 


सन १६३५ का संविधान 


द्वितीयशेणी : चीफ-कमिश्नर के प्रांत :--यह संख्या में ६ थे। 
ये छोटे छोटे राज्य थे और इन में कोई स्वशासन नहीं था । इनका प्रबन्ध 


केन्द्रीय सरकार करती ह थी। नके नाम यह :-- ; 


4. दिल्‍ली 
, अ्रजगेर-मेग्वाडा 


हिट 


।क्ष 
. कृंग 
पंथ-पिप्लोदा 


७८८ 4४ 


अंदेमान द्रीपसमह 


हर । 


, ब्रिटिश बलूचिस्तान 


तृतीय श्र णी : दशी राज्य :*--बे आनन्‍्तरिक मामलों में स्वतन्त्र 
श्रे। अंग्रेजों से संधियों के आधार पर वे विदेशी नीति और सेना आदि 
पर सम्राट का नियन्त्रण मानते थे । १६३७ नक सम्राट की ओर से सप- 
रिपद गवर्नर जनरल उनकी ओर से इन विपयों का प्रबन्ध करता था । 
१8३४ के संविधान के अनुसार इनका सम्बन्ध “सम्राट-प्रतिनिधि” से 
कर दिया गया था जो पद गवनर जनरल के पद पर आसीन व्यक्ति को 
ही मिलता रहा। संघीय योजना के अनुसार इन राज्यां की संघीय सरकार 
से ओर नई संधियां होना आवश्यक था जिन के द्वारा वे संघ में सम्मिलित 
हो सके । वे कुछ विपयों के अतिरिक्त शेय संघीय विषयों में से जो विषय 
चाह संधि द्वारा संघ की अपित कर सकते थे । अर्थात भिन्‍न-भिन्‍न राज्य 
भिन्न-भिन्न विषय संत्र को दे सकने थ्रे । 


देशी राज्य संख्या में तो २६२ थे पर उनकी कुल जनसंख्या भारत 
की जनसंख्या की चौथाई थ्री। वहां नोशों का निरंकुश शासन था । श्र 
संविधानों य| जनतन्त्र का नाम भी न था। संधियों के अनुसार इन राज्यों 
की तीन श्रेणियां अः बा और “जज! थीं । कुछ तो 
राज्य इतने छोटे थे कि उन्हें कहयों को मिला कर जनसंख्या के आधार 
पर केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला 
था। बड़े बड़े राज्य निम्नलिखित थे :-- 


७ 


भारत--नग्रे संविधान तक 


स्वलेत्र भारत में 





४6 पे उनका किस राज्य में 
जन-संख्या हि 
विलय हुआ | 
१3. देदराबाद १६ ३-३ 
२. मेखूर कक 
३. ब्रावनकोर हल त्रांवनकोर-कोचीन 
४. जन्मू और काश्मीर हक 
&., ग्वाजियर 8 मध्य भारत 
६. जयपुर ३5०४ राजस्थान 
७. बड़ोदा २८-९३ वम्बई 
८. जोधपुर २९-४६ राजस्थान 
8, पथियाला १8-०३ पटियाला तथा पुर्वी 
पंजाब राज्य-लघ 
१०. उदयपुर १६९२ राजस्थान 
११- रीवा 4८-२ बिव्य प्रदेश 
१२. हन्दोर १६-०१ मध्य भारत 
१३. कोचीन १४-०२ त्रांचनकोर-कोचीन 
१४: बहाव लपुर १३०४ पाकिस्तान 
१४. बीकानेर 3२-६ गाजस्थान 
१६. कोरझहापुर 39*8६ बम्बई 
१७- मपूरभंज 8.६ उड़ीसा 
१८. अलवर दर राजस्थान 
१8. भोपाल ७८ केन्द्र शासित राज्य 
२०: कोटा ७०७ राजस्थान 
जोड़े 5+ हक ६ करोड़ १६ लागब 


बाकी राज्य बहुत छोटे थे, पर अड्चन वे भी डाज सकते थे । 
उनकी कुल जनसंख्या ३ करोड़ के लगभग थी । संघ स्थापन के लिये यह 
प्रावश्यक शर्ते थी कि आधी जनसंख्या वाले राज्य अथान साढ़े चार करोड़ 
जन संख्या के राज्य संघ में सम्मिलित हाँ। वास्तव में यह शत प्री न होने 
के कारण संघ स्थापित ही नहीं हो सका था । 


हे 


सन्‌ १६३० का सावधान 


३, संघीय योजना की असफलता के कारण 

१६३७९ के संविधान में[प्रस्तावित संघ में कई दोष थे जिनके कारण 
उसका विरोध हुआ । साधारणतः संसार के अन्य संघ, जिन में अमरीकी 
संघ मुख्य है, इस प्रकार बने हैं कि कुछ बराबर सत्ता वाले स्वतन्त्र या 
स्वशासित राज्य अपनी इच्छा से अपनी कुछ सत्ता, जो सारे राज्यों के लिये 
एक सी होती है, एक संधि या संधियों द्वारा संघ को श्रपित कर देते हैं । 
किन्तु भारत मे ऐसी स्थिति थी कि देशी राज्य तो स्वतन्त्र थे जो कि भिन्‍न 
भिन्‍न मात्रा तक अपनी सत्ता छोड़ने को पयार थे, बराबर मात्रा में नहीं, 
भरोर प्रान्त बेचारे किसी प्रकार देशी राज्यों से कोई संधि करने के लिये स्वतन्त्र 
न थे, प्रव्युत उनसे सम्राट मनचाही सत्ता छीन कर संघ को दे सकता था। 
दूसरी बात स्वतन्त्र देशी राज्यों, स्वशासन वाले १$ प्रान्तों और संघ के 
आ्राधीन छुः प्रान्तों में बराबरी केसी, अतः यह रांघ एक भानमती का कुनबा 
ही बनता । संघ के नियम भिन्‍न भिन्‍न मात्रा में भिन्न-भिन्न इकाईयों में 
चलते तथा भिन्‍न भिन्न प्रकार से शासन होता । तीसरी बात जनतनत्र द्वारा 
शासित प्रान्तों का एकतन्त्र प्रणाली वाले पुरातन राज्यों से निर्वाह होना 
कठिन था । दोनों के शासकों में मनोब्रति का ही अन्तर होता । राज्यों के 
नरेश प्रान्तों के जनतन्त्र का विरोध करते तथा प्रानत राज्यों के एकाधिपत्य का । 

पाठकों को आगे चल कर विदित होगा कि यही कठिनाइयां 
एक पग पर भारत के स्वतन्त्र होने के समय पड़ी थीं। पर भारत के रियासती 
विभाग के मंत्रों सरदार वढ्लभ भाई पटेल ने बड़ी योग्यता से साम, दाम, 
दंड, भेद की नीति काम में लेकर सारे नरेशां को भारत मगों सम्मिलित कर 
लिया तथा बाद में छोटे छोटे राज्यों को या तो प्रान्तों में विलीन 
कर दिया या कई राज्यों के संघ बना दिये। बड़े बड़े राज्य सर्घा के 
नाम यह हैं, मय भारत, विध्य, राजस्थान, सोराष्ट्र, पूर्वी-पंजाब राज्यसंघ । 

इसके अतिरिक्त देशी राज्यों या राज्य संघों में जनतन्त्र प्रणाली 
लागू करवा कर निरंकुशता का अन्त कर दिया गया। राज्यों की समस्प्रा 
का इसके अतिरिक्त कोई हल नहीं हो सकता था पर अंग्रेजी राज्य में यह 
मार्ग अपनाना कठिन था अ्रतः संघ शासन योजना १६३७ म॑ं सफल न हो सकी । 
अभी उस के पूरा होने में १० वर्ष की कमी थी । 

४७, ब्रिटेन का नियन्त्रण 
'ल, संसद की सत्ता : पहले के अन्य संविधानों के समान १६३५ का 


डे& 


भारत--नये संविधान तक 


संविधान ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित था अ्रर्थात संसद ही सारी शक्ति का स्रोत थी 
एवं उसका अंकुश भारत मन्त्री के द्वारा भारत पर रहता था । संसद द्वारा निर्मित 
संविधान के अनुसार गवनर ओर गवनर जनरल भारत का शासन करते थे पर 
उनकी शक्तियां भी सीमित थी। उनको भारत मंत्री संसद से पूछ कर कुछ 
अनुद्ेश पत्र” देता था जो कि संविधान का भाग नहीं थे श्रोर उनको संविधान 
नहीं कहा जा सकता था। किन्तु उन में इस बात के निदेश थे कि संविधान 
का कार्य कैसे चलाया जाए और गवनर जमरल तथा गवनरों को किस भावना 
से शासन करना चाहिए। यदि उन अनुदेश पन्नों! को न माना जाता तो भारत 
मन्त्री चाहे अप्रसन्‍न हो जाये परन्तु भारतीय जनता कुछ न कह सकती थी। 
धंविधान में समाविष्ट होने पर भी अनुदेश पन्नों का वेध मूल्य न था । 


इस के अतिरिक्त संसद की श्रनुमति से राज-शआ्ज्ञायं भी लागू की जा 
सक्रतीं थीं जो संविधान में परिवर्तन कर सकती थीं। अर्थात्‌ भारत के संवि- 
धान को समयालुकूल बनाने की शक्ति भी संसद में थी और भारतीयों को 
कोई स्वराज्य नहीं मिला था। संसद के किसी अधिनियम के विरुठ्ध जो कि 
भारत पर लागू हो कोई अधिनियम बनाने का संघीय और प्रांतीय व्यवस्था- 
पक मंडलों को वजन था क्योंकि संसद सर्वोच्च सत्ताधारी थी तथा भारतीय 
संस्थायं उसकी सृष्टि! थीं । 


ब. सम्राट की सत्ता : सम्राट की शक्ति, संसद द्वारा नियन्त्रित होने 
के श्रतिरिक्त असीमित थी। भारत का शासन उसी के नाम से होता था । 
देशी राज्यों पर भी वह अपने प्रतिनिधि के द्वारा राज्य करता था। जसा कि 
पहले कहा जा चुका है सम्राट ने ही प्रांतों तथा केन्द्र को शक्तियां वितरित की 
थीं। सम्राट के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो उसकी और से प्रयुक्त होते 
श्रे जेसे कि क्षमा दान, उपाधि दान, सर्वभूमि पर अधिकार, निरुत्तराधिकारी 
की झत्यु पर उसकी सम्पत्ति पर अधिकार, आदि । इसके अतिरिक्त उसे 
संविधान द्वारा कई अधिकार मिले हुए थे यथा गवनर जनरल, गवनरों, 
सम्राट-प्रतिनिधि, प्रधान सेनापति, उच्च न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति करने 
की क्षमता, भारत के प्रांतीय या केद्रीय व्यवस्थापक मण्डलों द्वारा निर्मित 
अथवा गवनर या गवन र जनरल द्वारा स्वीकृत किसी श्रधिनियम को एक वर्ष 
में रद करने का श्रधिकार तथा देशी राज्यों के विषय में पूए/ अधिकार, संघीय 
योजना को लागू करने का श्रधिकार ( जो उसने कभी काम में नहीं लिया ), 


| 


सन्‌ १६३९ का संविधान 


कै ४ 

सनिक अफसरों को नियक्त करने का अधिकार, उच्च न्यायालय स्थापित करने 
का अधिकार आदि, अर्थात्‌ शासन की रूपरेखा बनाना तथा उस का नियन्त्रण 
दोनों सम्राट के द्वारा संसद के हाथ में था । 


ज, भारत मत्री के अधिकार : सम्राट तो वधानिक सम्राट होने के 
कारण उसका नाम तथा हस्ताक्षर ही चलते थे। वास्तविक भारत-सम्राट 
तो भारत-मन्त्री था जो संसद का प्रतिनिधि था ओर ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का 
सदस्य होता था। वह गवन र जनरल आदि को आज्ञायं भेज कर ६ हजार 
मील से भारत पर निय्रन्त्रण रखता था। उसके ८ से १२ परामश दाता होते 
श्रे जिनमें से आधे भारत में दस वर्ष सरकारी काय का अनुभव रखने पाले 
अफसर होते थे। संघ स्थापित होने पर उनकी संख्या ६ से ३ कर देने 
का उपबंध था जो लागू नहीं हुआ । १६३७ से भारत मनन्‍्त्री और उस के बढ़े 
भारी कार्यालय का आशिक भार संसद ने अपने ऊपर ले लिया था । 


भारत मन्त्री को गवनर जनरल ओर उसके द्वारा गवन रॉ पर नियंत्रण 
तथा अंकुश रखने के अधिकार थे। वह सम्राट का भारत के विषय में परामशं- 
दाता था । वह गवन र जनरल आदि को अनुदेश पत्र तथा राज-आज्ञाय भेजता 
था (५ गवनर जनरल उस को भारतीय शासन के रत्ती रत्ती समाचार देता था । 
भारत मन्‍त्री ही भारत में बड़े बड़े अफसरों की नियुक्तियां आदि करता था और 
यहां के प्रांतीय मंत्रियों को इस विषय में कोई अधिकार न था । भारत 
के अफसर कठपुतलीमात्र थे जिनकी डोरियां भारत मन्त्रो के हाथ 
में थीं । 


५, ब्रिटेन में उच्चायुक्त 


भारत को स्वतन्त्रता देने के आडम्बर के साथ साथ १६३४ के संबि- 
धान में यह भी आदेश था कि गवनर जनरल भारत की ओर से एक उच्च 
आयुक्त ब्रिटेन में नियुक्त करेगा। वास्तव में यह राजदूत के पद के समान 
आडबम्बर रचा गया था पर वास्तव में वह व्यापार दृत का काय करता रहा 
ओर भारतीय व्यापार विभाग के ही नियन्ण में रहा। एक प्रकार से भारत 
मन्‍्त्री के शीश पर जो निरथंक कार्य का भार था वह उन्‍न्च आयुक्त को 
सोंप दिया गया। 


भारत--नये संविधान तक 
६. गवनेर जनरल * परिवतन काल में 


केन्द्रीय शासन सूत्र का सूत्रधार गवनेर जनरल होता था। १६३७ के 
पहले वह सारे भारत पर राज्य करता था। १६३४ के संविधान के अनुसार 
उसका काय्यक्षेत्र ब्रिटिश भारत तक ही सीमित कर दिया गया क्‍यों कि देशी 
नरेशों पर राज्य करने का काय सम्राट-प्रतिनिधि का हो गया। वास्तव में 
एक ही व्यक्ति गवनर जनरल और सम्राट-प्रतिनिधि दोनों पदों पर आसीन कर 
दिया जाता था। जनसाधारण की बोली में उसे वायसराय कहते थे। संवि- 
धान में वाइसराय शब्द कहीं प्रयक्त नहीं हुआ । परिवतन काल होने के कारण 
१६१६ के संविधान के अनुसार सारा काय सपरिषद्‌ गवनर जनरल करता 
था और वही केन्द्रीय सरकार था। उस की परिषद्‌ के सद॒स्यों को सम्राट 
नियुक्त करता था। साधारणतः गवनर जनरल अपनी परिषद्‌ के बहुमत के 
निर्णय से वाध्य था पर विशेषावस्था में जब कि भारत की शान्ति, सरक्षा 
आदि पर उसके विचार के अनुसार विशेष प्रभाव पड़ेता हो तो वह बहुमत के 
विरुद्ध जा सकता था । 


इस के अतिरिक्त वह घारा ७२ के अनुसार ६ मास के लिये विशेष 
अधिनियम भी बना सकता था अर्थात परिमित समय के लिये वह व्यवस्था- 
पक-मनन्‍्डल का काय कर सकता था। युद्ध काल में उसे सारे युद्ध काल और 
तत्पश्चात एक वर्ष तक के लिये नये अधिनियम बनाने का अधिकार मिल गया 
उधर व्यवस्थापक मंडल द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव गवनर-जनरल की 
स्वीकृति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता था ओर उसे स्वीकृति न देने 
का एवं सम्राट की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव को रोकने का भी अधिकार था । 
सम्राट तो गवनर जरनल की स्वीकृति के बाद भी अधिनियम को रद्द कर 
सकता था। गवनर जरनल व्यवस्थापक मंडल का सदस्य न होते हुये भी 
उसमें भाषण देने का अधिकारी था। 

विदेश विभाग तथा राज्य विभाग गवनर जनरल के अपने विभाग होते 
थे तथा परिषद्‌ के किसी सदस्य के आधीन नहीं थे। इसके अतिरिक्त वह 
कबाइली प्रदेशों, अल्पसंख्यकों की रक्षा, ईसाई धर्म सम्बन्धी नीति, सुरक्षा, 
धन आदि के विषयों में विशेष शक्ति से कुछु भी कर सकता था । 


केन्द्रीय काय पालिका के रूप में गवनेर जनरलकी एक कायकारिणी परिषद्‌ 
थी जिसके सदस्य सम्राट द्वारा नियक्त होते थे। धीरे धीरे इस परिषद्‌ में ६ से 


ब्रे 
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बढ़ा कर १९ सदस्य कर दिये गये थे । प्रायः प्रधान सेनापति भी इसका सद॒स्य 

होता था। प्रत्येक सदस्य को एक एक सरकारी विभाग मिला हुआ था। जिस पर 

वे गवनर जनरल तथा परिषद्‌ के आदेशानुसार नियन्त्रण करते थे । परिषद्‌ के 

[ छ में के श 

सदस्य व्यवस्थापक मंडल के सदस्य होते थे, उसमें बठते, मत देते, तक करते, 
] गरर (१ छू 

प्रश्नों का उत्तर देते और अपने विभाग की नीति का समथन करते थे किन्तु वे 

व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। 


७, व्यवस्थापक मंडल : परिवतेन काल में 


यह १६१६ के संविधान के अनुसार ही १६३७ में चुना गया था पर 
गवनेर जनरल ने श्रपने विशेषाधिकार से उसकी आय १६४५ तक बढ़ाई थी। 
इसकी शक्ति भी १६१६ के संविधानानुसार ही सीमित रही क्‍योंकि सदा 
परिवतेन काल ही चलता रहा। १६३५ के संविधान में तीन सुचियां थीं : 
जिनमें दो तो क्रमशः केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के कार्यक्षत्रों की 
थीं तथा तीसरी सूची के विषयों पर दोनों अधिनियम बना सकते थे। यदि व्य- 
वस्थापक मंडल किसी शासकीय प्रस्ताव को नहीं मानता था तो गवनर जनरक्ल 
उसे प्रमाणित कर देता था ओर वह प्रस्ताव अधिनियम बन जाता था । 


८, गवनेर जनरल ; संघ योजना में 


जसा ऊपर लिखा जा चुका है १६३५ की संघीय योजना कार्यान्वित 
नहीं हो सकी थी ओर परिवर्तन काल में ही अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। 
किन्तु हम उस योजना का विवरण इस कारण देना चाहते हैं कि स्वतन्त्र 
भारत के संविधान का आधार यही योजना है। इस के अनुसार केन्द्रीय 
शासन में महान परिवतन होने थे । गवर्नर जरनल की कायकारिणी परिषद्‌ के 
स्थान पर एक मन्त्रिपरिषद्‌ बननी थी। मनत्री कुछ विषयों म॑ उसे “मन्त्रणा 
तथा सहायता!” देने के लिये थे। गवनर जनरल सम्राट की ओर से भारत का 
राज्य प्रबन्ध करता | सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध, ईसाई धर्म, कबाइली प्रदेशों 
का प्रशासन आदि विषय गननर जरनल के रक्षित विषय थे जिन में परामर्श 
देने के लिये वह तीन परामशंदाता तक नियक्त कर सकता था। 
अर्थात्‌ केन्द्र में द्वेघ पद्वति आरम्भ होनी थी। रक्षित विषयों के अतिरिक्त 
बाकी हस्तान्तरित विषय थे जिन में बह मन्त्रियों के परामश पर चलता परन्तु 


भारत--नये संविधान तक 


जहां उसके विशेष उत्तरदायित्वां का प्रश्न आता वह उसकी मन्त्रणा की उपेक्षा 
कर सकता था। वे विशेष उत्तरदायित्व निम्न थे : 


हम 
रद 
३. 
४, 
6. 
६, 


भारत की शान्ति व्यवस्था के लिये कोई गम्भीर भय न हो । 
संघीय सरकार के आर्थिक संतुलन ओर सम्मान की रक्षा हो | 


अल्पसंख्यों के विरु& कोई विभेद न हो । 


भारत में अंग्रेजी ओर बर्भी माल थआने के विरुद्ध भ्रतिबन्ध न लगें । 


हद के ८ ऐप + 


देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के सम्मान की रक्षा । 


अपने विशेषाधिकारों की रक्षा, आदि । 


गवनर जनरल को अपने उपय क्त उत्तरदायित्व पूरे करने के लिये 
निम्न विशेष शक्तियां भी थीं: 


3. 


वह घन पर अंकुश रखता था अथात अपने उत्तरदायित्यों को पूरा 
करने के लिये जितने बन की ग्रावश्यकता हो उतना वह व्यब 
स्थापक मंडल के विरोध करने पर भी ले सकता था। 

अपने विशेष उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में व्यवस्थापक सभा या 
परिषद्‌ को कार्य-प्रणाली के विषयों के नियम बना सकता था, 
अर्थात उस पर वाद विवाद को रोक सकता था या नियन्त्रित 
कर सकता था। 

वह संघीय व्यवस्थापक मंडल को किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन 
पर विचार या वाद विवाद करने से वजित कर सकता था । 

वह व्यवस्थापक मंडल द्वारा प्रवधीकृत प्रस्तावों को प्रमाणित कर 
के अधिनियम का रूप दे सकता था। 


वह छे मास के लिये विशेष अधिनियम बना सकता था। 


8, मंत्रि परिषद्‌ : संघीय 


मंत्रिपरिषद्‌ में ५० से अधिक मंत्री नहीं हो सकते थ जो उसे अपन 
गवनेर जनरल के व्यक्तिगत कायक्षेत्र के विषयों के अतिरिक्त बाकी विषयों में 
सम्मति ओर सहायता देते थे । मंत्री व्यवस्थापक संडल की किसी एक 
सभा के सदस्य होते थे और उन्हें ६ मास तक सदस्य न बनने की अवस्था 
में पद से हटना पड़ता था [ धारा १० (२) --१६३५ |। 


५] 
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गवनर जनरल स्वयं अ्रपनी इच्छा से मन्त्रियों को चुनता और उनकी 
बठक बुलाता, उन से राजभक्ति की शपथ दिलवाता तथा जब तक उसकी 
इच्छा होती उन्हें पदासीन रखता : [ धारा &£ (१) तथा १० (१) ]। 


अनुदेश पत्र के अनुसार वह मन्त्रियों को ऐसे व्यक्ति से परामर्श कर 
के चुनता जो कि उसके विचार में व्यवस्थापक-मंडल में स्थायी बहुमत रखने 
में समथ हो तथा उन व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता जिनमें यथासम्भव 
देशी राज्यों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी हों और जो कि संयुक्त रूप से 
व्यवस्थापक मंडल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हों : 


जो नर श् 

बसे तो मन्त्री गवनर जनरल की इच्छानुसार ही पदासीन रह सकते 
थ्रे पर साधारणतः वे तब तक अपने पद पर रहते जब तक कि उन्हें व्यवस्था- 
पक मंडल का विश्वास प्राप्त हो अधान वे उत्तरदायी मन्त्री होते । 


उनके वेतन आदि भी व्यवस्थापक मंडल स्वीकार करता परन्तु एक 
मन्त्री के पदकाल में उसका वेतन घटाया बढाया नहीं जा सकता था [ धारा १० 
(३) ]। 
रा ८.-7-४ 
१०, अन्य पदाधकारा 
१, सम्राट एक प्रधान सेनापति भी नियुक्त करता था[ धारा ४ 
और २३२ |। 
२, गवनर जरनल चाहता तो मन्त्रियां से परामश कर के एक आर्थिक 
परामशदाता नियुक्त कर सक । था [ धारा १९ |। 
३. गवनर जरनल रक्षित विषयों में परामशं देने के लिये तीद परामश 
दाता भी रख सकता था पर उनके परामश को मानना उसके 
लिये आ्रावश्यक न था [ धारा ११ (२) ]। 
४, गवनर जनरल अपनी इच्छा अनुसार एक महा अधिवक्ता 
(430(ए0०0८७0० (४०॥९४)) रख सकता था [ धारा १६ ]। 


११, संघीय व्यवस्थापक मंडल की रूपरेखा 
संघीय योजना से इस में महान परिवर्तन होना था। एक तो दोनों 


हब 


भारत--नये संविधान तक 


सभाश्रों को बढ़ा दिया जाता, दूसरे उनमें जनता के प्रतिनिधि बढ़ जाते, तीसरे 
देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी रखने का आयोजन था, चौथी बात संघीय 
व्यवस्थापिका सभा के चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर प्रान्तीय धारा सभाओं 
द्वारा होने का उपबंध रखा गया था | 

धारा १८ (१) के अनुसार संघीय व्यवस्थापक मंडल में निम्न अंग 
द्दोते न्‍ 

4. सम्राट ( जिसका प्रतीक गवनर जरनल था ) ; 

२. राज्य-परिषद्‌; 

३. संघीय व्यवस्थापिका-सभा; 

१२, संघीय राज्य-परिपद्‌ 

राज्य-परिषद्‌ में ब्रिटिश भारत के १३६ प्रतिनिधि लेने थे जिन में ६ 
गवनर जनरल द्वारा मनोनीत थे तथा शेष साम्प्रदायिक निर्वाचन वर्गों के आधार 
पर चुने जाने थे; तथा इस में अहिन्दुओं को पासंग दिया गया था । इनका 
वितरण इस प्रकार होना था : 
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इसके अतिरिक्त दो भारतीय ईसाई, ७ यूरोपियन, १ आग्ल- 
भारतीय तथा ६ मनोनीत सदस्य होते थे । इस प्रकार राज्य-परिषद्‌ में १९६ 
सदस्य होते थे। इस के अतिरिक्त राज्य-परिषद्‌ में देशी राज्यों के प्रतिनिधि 
भी होते थे जो कि सारे राज्यों के संघ में सम्मिलित होने पर १०४ होते, 
अन्यथा कम होते । 


राज्य-परिषद्‌ एक स्थायी सदन था पर उस के एक-तिहाई सदस्य 
प्रति तीसरे वर्ष बदलते थे । ध्यान रहे १६१६ की राज्य-परिषद्‌ में केघल ६० 
सदस्य थे पर अब २६० तक हो सकते थे । 


परिषद्‌ अपने सभापति तथा उपसभापति को स्वयम चुनती जो कि 
परिषद्‌ के सदस्य न रहने पर या त्याग पन्न देने पर या परिषद्‌ के प्रस्ताव 
द्वारा अपने पद से हट जाते। उन के वेतन व्यवस्थापक मण्डल द्वारा निर्धारित 
होने थे ( घारा २२ ) । 


१३, संघीय व्यवस्थापिका-सभा 


इस में संघीय योजना के अनुसार प्रांतां के २७० सदस्य तथा देशी 
राज्यों के १२९४ तक सदस्य हो सकते थे । इसका जीवन-काल पांच वर्ष रखा 
गया था ओर १६१६ के संविधान के समान गवर्नर जनरल को इसका जीवन 
काल बढ़ाने का अधिकार नहीं दिया गया था किन्तु वह इईँस सभा को अवधि 
से पूरे समाप्त कर सकता था। संघीय व्यवस्थापिक। सभा को भी अपने अध्यक्ष 
ओर उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार था और उनके वेतन निर्धारित करने तथा 
उन्हें पद॒च्यत करने का भी अधिकार था। संवीय व्यवस्थापिका सभा के 
सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होना था अर्थात्‌ सीधे जनता द्वारा न 
चुगे जाकर वे जनता द्वारा निर्वाचित प्रांतीय धारा-सभाश्रों द्वारा 
चुने जाते (स्वतन्त्र भारत के संविधान में सीधे निर्वाचन का उपबंध है तथा 
संघीय व्यवस्थापिका-सभा का नाम लोक-सभा रखा गया है)। 


संघीय व्यवस्थापिका-सभा 'म॑ निम्न प्रकार स्थानों का बितरण किया 
गया था। (इस बार इसमें गवनर जनरल द्वारा मनोनीत या शासकीय सदस्य 
नथे।): 
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सूचनाः--ह रिजनों के स्थान हिन्दुओं के कुल स्थानों में सम्मिलित हैं तथा 
अ्रतिरिक्त नहीं हें । 

(पाठकों को यह विचार उत्पन्न होगा कि सभा के स्थान 
प्रान्तों या सम्प्रदायां की जनसंख्या के आधार पर वितरित नहीं 
किये गये थे अपितु अंग्रज़ों ने अपनी सुविधा के अनुसार बांटे थे । 
स्वतन्त्र भारत के संविधान में इस अन्याय को दूर कर के, प्रत्येक 
राज्य को लोक-सभा में जनसंख्या के आधार पर ही स्थान दिए गये 

- दूं। स्वतन्त्र संविधान में लोक-सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष, सम्मिलित 
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सन्‌ १६३४ का संविधान 


तथा वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों पर होगा । ये सिद्धांत १६३९ के 
संविधान में नहीं थे । स्वतन्न्न संविधान में पासंग (वजन) भी नहीं 
होगा तथा हरिजनों के अतिरिक्त किसी जाति के लिए स्थान रक्षण 
नहीं होगा ।) 


कोई भी व्यक्ति दोनों सदनां का सदस्य नहीं हो सकता 
था। यदि वह ६० दिन तक सभा की आज्ञा के बिना उसकी सारी 
बेठकों से अनुशस्थित होता तो वह सभा उसका स्थान रिक्त घोषित 
कर सकती थी । 


१४, सदनों ( 07868 ) की काये 


व्यवस्थापक मंडल द्वारा किस प्रकार व्यवस्थापन काय होना था इसकी 
एक मकांकी भी यहां दिखाना आ्रावश्यक है। चुनाव समाप्त होने पर 
गवर्नर जनरल सदनों की बठकें बुलाता था जो कि एक वर्ष में कम से कम 
एक वार अवश्य होनी चाहिए। जनतनन्‍्त्रवाद के अनुसार वर्ष में एक बार 
शासन के लिए धनराशि स्वीकृत कराने के लिए. सदनों को बुलाना आवश्यक 
होता है; क्‍योंकि जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना जनता से धन 
नहीं लिया जा सकता और धन के बिना शासन नहीं चल सकता । किन्तु१ ६३४ 
के संविधान में गवर्नर जनरल को स्वयम्‌ घन स्वीकृत करने की शक्ति भी थी। 
अपने स्थान पर बठने से पहले प्रत्येक सदस्य सम्राट के प्रति भक्ति की शपथ 
लेता था ( स्वतन्त्र संविधान में अब संविधान के प्रति शपश्र क्षी जाती 
है) । किर सभापति आदि चुने जाते थ्रे । यदि कुल सदस्यों की संख्या के छुठ 
भाग सदस्य उपस्थित न हों तो बेठक स्थगित कर दी जाती थी । 


सदनों में प्रश्न पूछने, साधारण प्रस्ताव रखने तथा काम रोको 
प्रस्तावों के पेश करने के अ्रतिरिक्त मुख्य कार्य अधिनियम बनाना होता है जो 
कि विप्रेयक (3!||) के रूप में किसी मन्त्री या सदन के सदस्य द्वारा 
प्रस्तुत होता था। घन संग्रह, धन व्यय या उधार सम्बन्धी विधेयक गवनर 
ऊनरल की सहमति से सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा में ही प्रस्तुत होता था । 
शेष विधेयक दोनों में से किसी सदन में पेश हो सकते थे । एक सदन में 
स्वीकृत होने के बाद प्रत्येक प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता था और वहाँ भी 
स्वीकृत होने पर वह गवर्नर जनरल के समक्ष पेश होता था। वह सम्राट के नाम 


ही 
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से उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था या सम्राट के विचाराथ रोक 
सकता था । दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव पर मतभेद होने पर गवनर जनरल 
दोनों सदनों की संयुक्त बेठक बुला सकता था और उस अभ्रस्ताव पर उसमें 
विचार हो सकता था । 


किसी प्रस्ताव पर विस्तृत विचार करने के लिए कोई भी सदन उसे 
समिति, उपसमिति, स्थायी अथवा अम्थायी समिति, विशेषज्ञ समिति आदि के 
पास भेज सकता था पर अन्त में वह उसी सदन में श्राता था। दोनों सदनों और 
गवनर जनरल द्वारा स्वीकृत होने पर ही कोई प्रस्ताव अधिनियम बनता ओर 
सूचनापम्र ((+872९(६९) में प्रकाशित होता जिससे कि उस पर न्यायालय 
कार्य कर सके । 


यदि किसी मन्म्री का कोई प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा में अस्वीकार 
हो जासे तो प्रायः मन्न्रि-मणडल को व्यागपतन्र देना होता था क्योंकि वे उस 
सभा के प्रति संयक्त रूप से उत्तरदायी होते थे। राज्य परिषद्‌ जनता का 
सदन न होने से उसकी शक्ति प्रायः कम होती थी । वह बिल को केवल 
दोहराने का कार्य करती जिस से जछदी में व्यवस्थापिका सभा कोई »नुपयक्त 
कार्य न कर सके । देशी राज्यों के नरेशों, विदेशी शक्तियों, कबाइरी प्रदेशों 
या गवनर जनरल के विशेषाधिकारों के विषय में वाद विवाद को रोकने का 
गवनर जनरल को अधिकार था। सदनों का काय अंग्रेजी में होना था पर उस 
भाषा से अश्रनभिज्ञ किसी सदस्य को अन्य भाषा प्रयोग करने की अनुमति 
सभापति द्वारा मिल सकती थी । 


यही कार्यप्रणाली प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डलोां में भी लागू थी। 
झावश्यक हेर फेर के साथ यही प्रणाली स्वतन्न्र भारत म॑ लाग है। 


१५, विषय वितरण 


१६३५ के संविधान की सातवीं श्रनुसूची में व्यवस्थापन के विषयों की 
३ सूत्रियां थीं: संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची | संघीय सूची 
में वे विषय थे जिन पर केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल ही कानून बना 
सकता था । इसी प्रकार प्रांतीय सूची के विषयों पर केवल प्रांत ही कानून 
बना सकते थे । विवाद होने पर संघीय न्यायालय को निर्णय करना होता था 
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कि कौन सा विषय किस सूची के अ्रन्त्गंत आता है। वास्तव में संघीय 
प्रणाली का यही मूल सिद्धांत हे । समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र तथा प्रांत 
दोनों अधिनियम बना सकते थे किन्तु प्रांतीय कानून उस हद तक प्रभावशून्‍्य 
होता था जिस हद तक कि यह केन्द्रीय कानून के विपरीत हो । 


केन्द्रीय सूची में मुख्यतः रक्षा (सेना आ्रादि), वदेशिक सम्बन्ध, यातता- 
यात, मुद्रा आदि विषय सन्निहित थे। पुलिस, शिक्षा आदि व्यवस्थायं प्रांतों के 
आधीन थीं । 


१६, धन-प्राप्ति के साधन 


संविधान में केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच धन प्राप्ति के साधनों 
का भी वितरण था। इस विषय में केवल दो ही सूचियां थीं । केन्द्रीय सूची 
में आयात-निर्यात कर, तम्बाकु कर, नमक कर, कृषि-श्राय के अतिरिक्त श्रन्य 
आय पर कर, पूजी तथा उत्तराधिकार पर कर, बीमा, चक, हुंडी आदि पर 
फीस, आ्रादि विषय थे । प्रान्तीय सूची में क्रपि-कर, बिक्री कर, मादक तथा 
अर गार की वस्तुओं पर कर, मनोरंजन कर आदि विषय थे। 


इन सूचियों के अनुसार धन प्राप्त हरने पर भी कई प्रांत घाटे में 
रहते थे । उन्हें केन्द्र की ओर से उनके प्रदेश से प्राप्त आय-कर तथा पटसन- 
कर का भाग दे दिया जाता था। इस के श्रतिरिक्त बंगाल तथा सीमा माँ 
को आशिक सहायता भी देनी पड़ती थी क्योंकि वह दोनों निर्धन प्रांत थे। 
कभी कभी अन्य छोटे प्रांतों को भी कुछ सहायता दे दी जाती थ्री। इसके 
ग्रतिरिक्त प्रांत केन्द्र की ओर से जो काय करते थे डसके लिये भी उन्हें धन 
दिया जाता था। १६४३-४६ में प्रांतों की ४६ करोड़ रुपये दिये गये थे जिन 
में से १७३ करोड केवल बंगाल को मिले थे । 


2७, संधीय न्यायालय 


जेसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुक। है केन्द्र तथा प्रांतों के व्यवस्था- 
पक विषयों तथा धन प्राप्ति के विषयों के सम्बन्ध में संविधान में उप बम्ध 
भे । ऐसी अ्रवस्था में यह प्रश्न उठ सकता था कि यदि केन्द्र अ्रथवा प्रान्त 
एक दूसरे के विषय को दृड्पने की अनधिकार चेष्टा करें तब क्या ही। कई 
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ऐसे भी कर लगाए जा सकते थे जिन का किसी सूची मे स्पष्टतः निर्देश न 
था, और केन्द्र तथा प्रान्तों में यह विवाद उठ सकता था कि यह कर किस 
सूची के श्रन्तगंत आता था। ऐसे विवादों को सुलकाने के उहृश्य से ही 
मुख्यतः संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अतः इस का मुख्य 

९ः ह। आप न 

काय यही था कि यदि संविधान की व्याख्या के सम्बन्ध मे केन्द्र का 

७ ०७ बिके कर बिक छह / 5 छ ० 
प्रांतों श्रथवा राज्यों से, राज्यों का प्रान्‍्तों से, प्रान्तों के ही बीच, अ्रथवा राज्यों 
के ही बीच कोई विवाद हो तो संघीय न्यायालय उनका न्याय करे तथा 
संविधान का ठीक अ्रथ बताये । यह संघीय न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्र! था । 


किसी भी वेधानिक विषय पर गवर्नर जनरल संघीय न्यायालय की 
सम्मति भी माँग सकता था और सम्मति देने का न्यायालय को अधिकार 
था। यह उसका 'परामशं सम्बन्धी काय-चेन्र' था। 


कई बार ऐसा भी हो सकता था कि जनता में से ही कोई व्यक्ति किसी 
प्रान्तीय या केन्द्रीय अधिनियम का इस आधार पर विरोध करे कि वह 
कानून निर्माता के काय ज्षेत्र की सूची से बाहर होने के कारण अनियमित है, 
तो वह व्यक्तित किसी छोटे न्यायालय में अपना वाद पेश कर खकता था । 
ऐसे वाद को अन्तिम अपील संघीय न्यायालय को आती । यह इस न्यायालय 
का 'श्रपील सम्बन्धी कार्यक्षेत्र” था। 


संघीय न्यायालय के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि वह श्रपने 
निर्णयों को पूरा करवा सके अतः १६३४ के संविधान में यह उपबंध था कि 
श.सन का प्रत्येक अंग तथा प्रत्येक न्‍्यायालय उस के निर्णय को पूरा करने में 
सद्दायता करेगा । 


(सूचनाः संघीय न्यायालय के विपय में कुछ हेर फेर के साथ यही 
नियम स्वतन्त्र संविधान में भी हैं। ) 


१८, केन्द्र के अभिकर्ता (8०००) प्रान्त 


संघीय सरकार अपने पिषयों पर काय करने के लिये प्रत्येक इकाई में 
अपने कार्यकर्ता रखती थी पर जहाँ ऐसे कायकर्ता नहीं होते वहाँ वह प्रान्तीय 
सरकारों को इस विषय में आज्ञा भी भेज सकती थी। इस प्रकार प्रान्तीय 
सरकारें एक प्रकार से संघ की एजन्ट थीं जो कि संघीय विषयों में संघ की 
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सन १६३४ का संविधान 


आज्ञोओं या अधिनियमों को कार्यान्वित करने का कार्य पुरा करने के लिये 
वाध्य थीं। ऐसे न्यायालय, जो कि आन्तीय सरकार के शअ्रधिकार क्षेत्र में 
थे, संघीय अधिनियमों का ऐसे ही पालन करते थे जैसे कि वे प्रान्तीय 
अधिनियमों का करते थे । 


१६, प्रान्तीय शासन 


१8३४ के संविधान ने प्रान्तों का मानो अपना अस्तित्व स्थिर कर 
दिया था। अब वे केन्द्रीय सरकार के स्वथा आधीन नहीं रहे थे अपितु उनका 
अपना काय क्षेत्र बन गया था जो कि प्रान्तीय सूची के विषयों तक सीमित 
था। इसके अतिरिक्त प्रान्तों में कुछ अंश तक स्वराज्य मिल गया था। 
इसी संविधान के अन्तर्गत प्रथम बार जनता की सरकार बनी थीं और उन्होंने 
मार्ग में रोड़े होते हुए भी प्रगति की ओर कुछ पग बढाये थे । 


क. गवनेरः असे कि केन्द्र में गवर्नरजरनल विशेषाधिकारों से युक्त मुख्य 
कायपालक था तथा मन्त्रिपरिषद्‌ केवल उसको सहायता तथा परामश देने के 
लिये थी उसी प्रकार प्रान्तों में गवर्नर की अवस्था थी। वह भी प्रान्त का 
मुख्य का्यपालक होता था ओर मन्त्रिपरिषद्‌ृ उसको सहायता तथा परामर्श 
देने के हेतु थी । उसको सम्राट नियुक्त करता था और उसके निम्न विशेषाधि- 
कार तथा विशेष उत्तरदायित्व थे : 


१. वह कई विषयों में स्वविवेक से काय कर सकता था तथा यह 
भी निर्णय स्वयं ही करता था कि कोन से विषय उसके सरवविवेक 
के विषयों की सूची में सन्निहित थे । 

२. मन्त्रि परिषद्‌ की बेंठकों का सभापतित्व करना । 


३, जब तक व्यवस्थापक मंडल मन्त्रियां के वेतन नियत न करे तब 
तक उन्हें नियत करना । 


४. मन्त्रियों को चुनना, उनकी बठके बुलाना, उनको पद॒च्युत करना । 
%, प्रान्त की शांति की रक्षा । 
६. अल्पसंख्यकों के उचित अधिकारों की रक्षा | 


७, देशो राज्यों तथा नरेशा की मर्यादा को रक्षा । 


६३३ 


भारत--नये संविधान तर्क 


८. महा-अधिवक्ता की नियुक्ति आदि । 


६. व्यवस्थापक मंडल के सदेनों की बेठक बुलाना य। उनका विघटन 


३०. 
44. 


4:8५ 


१९, 


१६. 


१७, 
पल, 


१६. 


करना । 


व्यवम्थापक मंडल में वक्त ता देना । 
। नशे 
व्यवस्थापक मण्डल की संयुक्त बठक बुलाना। 


व्यवस्थापक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देना 
या न देना या उसे गवनर जनरल की अनुमति के लिये रखना । 


, आवश्यक व्यय को स्वीकार करना तथा यह निणंय करना कि 


कौन सा व्यय आवश्यक है जो कि व्यवस्थापक मंडल द्वारा 
स्वीकृत होना अपेक्षित नहीं था । 


| का बिक 


» किसी प्रस्ताव को व्यवस्थापक मंडल में वाद-विवाद से रोकना । 


अपने अध्यादेश या अधिनियम बनाना । 


आवश्यकता पड़ने पर गवरनर प्रान्त में संविधान का भी अ्रन्त 
कर के स्वयम्‌ सर्वसर्वा बन सकता था। यह शक्ति प्रांतों में 
उस समय काम में ली गईं थी जब कि कांग्रस ने बहुमत होने 
पर भी मन्त्रिमण्डल तोड़ दिए ओर संविधान को चलाने का कोई 
उपाय न रहा। संविधान का अन्त होने पर गवर्नर पूर्णतः गवर्नर 
जनरल के आधीन हो जाते थे (घारा ६३) । 


गवनेर जनरल के एजन्ट का काये करना । 
पृथक किए हुए प्रदेशों आदि के विषय में सारे अधिकार । 
पुलिस के विषय में कई विशेषाधिकार । 


गवनर के उपयु क्त अधिकारों के होते हुए बेचारे मन्त्रिमएडल की 


ख्र, 


क्या शक्ति शेष रहती थी यह पाठक सोच सकते हैं। 


प्रांतीय मन्त्रि-परिषदें : प्रान्तीय मन्न्रिसंडल चुनने के लिए वही 


उपबंध थे जो कि केन्द्र के विषय में लिखे जा चुके हैं। यहां भी मन्श्री 
संयकत रूप 
प्रति उ६रदायी थे । 


से व्यवस्थापक मंडल के प्रथम सदन (ब्यवस्थापिका सभा) के 
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सम्‌ १६३९ का संविधान 


ज्ञ. प्रांतीय ब्यवस्थापक मण्डलक्ष : प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 
में भी गवनर के अतिरिक्त जो कि सम्राट का प्रतिनिधित्व करता 
था एक या दो सदन होते थे। जिन प्रान्तों में दो सदन श्रर्थात 
व्यवस्थापिका-परिषद तथा व्यवस्थापिका-सभा थे उनके नाम यह थे: 
वंगाल, मद्रास, बम्बई, युक्त प्रांत, बिहार तथा आसाम । बाकी पांच प्रांतों 
में केबल एक ही सभा थी तथा परिषद्‌ नहीं थी । दोनों सदनां के चुनाव सीधे 
जनता द्वारा होते थे पर प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार न था । केवल 
साढ़े तीन करोड़ व्यक्ति मतदाता थे जो कि धनी होते थे। निव।चन साम्प्रदायिक 
निव/चन-गणों तथा पासंग आदि के सिद्धांत पर होता था। प्रथम सदन पांच 
वर्ष के लिए चुना जाता था पर गवनर उसके जीवन को जल्दी भी समाप्त कर 
सकता था । परिषद्‌ के एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष बदलते थे। 
दोनों सदन अपने सभापति तथा उपसभापति को स्वयं चुनते थे। वे मन्त्रियों 
सभापति, उपसभापति, सद॒स्यों आदि के वेतन भी नियत करते थे। शेप 
नियम केन्द्र के समान थे । दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान निम्न प्रकार भरे 
जाते थे; 


प्रान्तीय व्यवस्थाणिका परिषदें 





प्रानतन कुल स्थान हिंदू मुस्लिम यूरो- भारतीय प्रथम गवर्नर 
पियन इसाहे सदन द्वारा 


द्वारा 
मद्रास ८3 से €६ ३१९४९ ७ प्‌ ३ : ८ से१० 
बम्बई २६ से ३० २० ४ ४ : : 3३से ४ 
बंगाल ६३ से ६३७ १० १७ ३ ! २७ ध्सेयद 
युक्त प्रान्त श्य से ६० ३४ १७ १ ; /: ध्सेए 
ब्रिहार २६ से ३० £ ४ १ : १२ 23से ४ 
आसाम २१ से २२ १० ६ २ : : ३से ४ 
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भारत--नये संविधान तक 





प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभायें 











प्रात कुल स्थान कुल हरिजन पिछुड़ी सिख मुस्लिम ईसाई अश्रांग्ल व्या- जमीं- विश्व- श्रम स्त्रियां स्त्रि- 

हिंदू जातियां भार- यूरो- भारतीय पारी दार का हिंदू यां 
(कबाइली) तीय पियन अन्य 

मद्रास २१४ १४६ ३० ४! ; ८घ.. ए८घ ३ २ ६ ६ १ ६ ६२ 

बम्बई १७९ ११४ $₹ $ *. २६ डे डर २ ७ २ १ ७ ४६ ॥१ 

बंगाल २९० उप. ३० ; ४: ११७ २ ११ रे € * रे छ २ ३ 

युक्त प्रांत. रर८ १४०. २० ६४ २२ १ ३. ६ १६ ह३ ४२ 
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बिहार १९२ ८६ १९ ७ ३४ १.२ १ ४ ४ १६ ३ २ १९ 

मध्य प्रांत ११२ ८४. २० १ १४ १ १ रे ३े $ २ ३ 

आसाम १०८ छ७ ७ & ३४ १ १ है| 24 थ्‌ 
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सन्‌ १६३५ का संविधान 


ब्रान्तों में भी अधिनियम बनाने की वही प्रणाली थी जो कि केन्द्र के 
व्यवस्थापक मंडल के विषय में बताई जा चुकी है । 


२०, सदस्यों की योग्यता आदि 


प्रान्तीय सदनों के सदस्य बनने के लिये व्यक्ति में निम्न बातं होनी 
घाहिय : 


(० छ 
१. यदि सभा का सदन बनना चाहे तो घखह २४ व से कम न होना 


चाहिये । 
२९, यदि परिषद्‌ का सदस्य बनना चाहे तो वह ३० वर्ष का होना 
चाहिये । 


३, ध्रन सम्बन्धी विशेष नियमों के श्रनुसार भी अह होना चाहिये । 
४. किसी सरकारी नोकरी में नहीं होना चाहिये पर मंत्री हो सकता है। 
९, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिये। 

६. चुनाव के सम्बन्ध में किसी अपराध में दंंडित ने हुआ हो और 


खुनाव के सम्बन्ध में कभी नियमाधुसार अपने चुनाव व्यय का 
हिसाब देने में न चुका हो । 


का 


७. दो वर्ष से अ्रधिक दंड न भोगा हो या उस बात को < वर्ष हो 
चुके हों। 
सदनों के सदस्यों के विशेषाधिकार : 
१. वे सदन में कही गईं किसी चीज के लिये किसी न्‍्यायालथ द्वारा 
दंडनीय मे होंगे । 
२. वे सदन के अधिवेशन के एक सप्ताह पहले से लेकर॑ एक सप्ताई 


बाद तक किसी दिवानी मुकदमे के कारण काराग्रह में नहीं भेजे 
जा सकते । 


२१, पथक किये हुए प्रदेश 


यह वे प्रदेश थे जिन में अधिकतर आदिमिवासी बसते थे। उन निवा- 
सियों को आधुनिक संस्कृति के प्रभाव में लाने से एक तो उनकी आत्मीयता 
का दास होता है; दूसरे वे आधुनिक लोगों के शोषण का शिकार बनते हैं, 


६७ 


भारत--नये संविधान तके 


झतः उनको विशेषतः सांविधानिक प्रशासन से बाहर रखा गया था जिससे कि 
वे सीधे गवनरों तथा गवनंर जनरल द्वारा शासित हों। आवश्यकता इस बात 
की थी कि उनको धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति सिख्वाई जाती जिस से कि वे सदा 
वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों के लिये पुरातन संग्रहालय न बने रहें । ( स्वतन्त्र 
भारत में भी इन आदिमवासियों के शासन के लिये विशेष उपबंध रखे 
गये हें ।) 


२२, ग्रान्तों में स्व॒राज्य का कायेकाल 


१६३३ के नये संविधान को भारतीयां ने पसन्द नहीं किया तथा 
पहली श्रप्नेल १8३७ को, जिस दिन से यह लागू हुआ, देश व्यापी हड़ताल 
तथा विरोध प्रदशन हुए । 


इस संविधान के अ्रन्तगंत प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के चुनावों मं 
राष्ट्सभा ने ११ में से ६ प्रान्तों में बहुमद प्राप्त कर लिये तथा शेष £ में 
भी पर्याप्त स्थान जीत लिये । जब राष्ट्रसभा को ६ प्रान्तां में मन्न्रिमंडल बनाने 
का निमन्त्रण मिला तो उसने यह शर्त रखी कि जब तक गवनर यह आश्वा* 
सन नहीं दंगे कि वे अपने बिशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र 
सभा मन्त्रिमंडल नहीं बनायेगी । इस पर गबनरों ने पहले तो अल्पमत वाले 
दला के मन्त्रिमंडल बना लिये किन्तु वे तभी तक चल सकते थे जब तक कि 
सभाओं के श्रधिवेशन नहीं बुलाये जावे, अ्रतः अन्त में अप्रत्यक्ष रूप से आश्वा- 
सन दे दिये गये। राष्ट्भा के मन्त्रिमंडल बनने पर उन्होंने कई 
सुधार किये तथा अपने दल के राजनेतिक बन्दियों को छीड़ दिया । 
गवनरों ने प्रायः अपने आश्वासन पूरे किये किन्तु रोड़ा प्रायः 
सरकारी अफसरों की ओर से अड़ता था । मन्त्रिगण उनके प्रहयोग 
के बिना अपना का ठीक तरह चला नहीं सकते थे। अ्रफसर सीधे 
भारत मन्त्री के थे तथा अपनी उन्नति, नियुक्ति, वेतन आदि के लिये उसी के 
आ्राधीन थे । केवल कार्यक्षेत्र में वे गवर्नर या अंशतः मन्त्रियों के आ्राधीन थे । 
इस अनुपम परिस्थिति में उन पर मन्त्रियों का पू तः अ'कुश नहीं था। 


द्प 


भर तक 
चतुथ अध्याय 
सांविधानिक वातों 
१, अवेधानिक शासन तथा असहयोग 


१8३६ में विश्वयुद्ध आरम्भ होने पर गवनेर जनरल ने प्रान्तीय मन्त्रि- 
मण्डलोां या केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल से बिना पूछे ही भारत की ओर से 
जम नी आदि के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर राष्ट्रसभा ने 
अपने मन्त्रि-मण्डलों से जो आठ प्रान्तों में स्थापित थे, त्यागपत्र दिलवा 
दिये तथा गवनरों ने संविधान की धारा ६३ के अनुसार उन प्रान्तों में 
सांविधानिक शासन का अन्त कर के सारी कारयशक्ति अपने हाथ में ले ली। उधर 
केन्द्र में संघीय योजना पूणा न होने के कारण १६१६ के संविधान के अनुसार 
ही कार्य चल रहा था। अतः भारत भर में सांविधानिक शासन समाप्त हो गया। 
ब्रिटिश खंसद ने भी संविधान में कुछ परिवर्तन करके गवर्नर जनरल की 
अधिनियम बनाने की शक्ति को बढ़ा दिया । उधर मुस्लिम लीग ने १६४० 
से पाकिस्तान की मांग आरम्भ कर दी जिसका आशय यह था कि जिन भागों 
में मुस्लिम बहुमत था उनको आत्मनिरणणय के सिद्धान्त पर भारत से प्रथक 
करके एक नवीन देश पाकिस्तान नाम से बना दिया जाये। यह मांग 
साम्प्रदायिक निर्वाचनों आदि का तकसंगत परिणाम था और अ'ग्रेजों का 
इसे समर्थन प्राप्त था। इस मांग ने आगे की भारतीय राजनीति पर 
बड़ा प्रभाव डाला । 


६६ 


भारंत--नये संविधान तकं 


२, क्रिप्स योजना 


१६४२ के आरम्भ में भारत की परिस्थिति बड़ी विषम थी। उधर 
जापान हमारे द्वारं पर था, इधर सरकार और जनता में असहयोग था। राष्ट्र 
सभा ब्रिटेन का इस शत पर साथ देने को उद्यत थी कि वह भारत को पूण 
स्वतन्त्रता दे दे या युद्धोपरानत देने की घोषणा करे तथा अवेधानिक शासन 
को समाप्त करे। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने अपना एक प्रतिनिधि सर स्टेफोर्ड 
क्रिप्स भारत भेजा जिसने राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे । इनके 
अनुसार युद्ध के पश्चात भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन के आधार पर ही एफ 
संविधान सभा चुनी जानी थी जो भार॑त संघ का संविधान बनाती । इसमें 
प्रत्येक प्रान्त और देशी राज्य को यह स्वैतन्त्रता थी कि वह उस भारत-संघ 
में मिले या न मिले । इसको आशय भारत के €६२ देशी राज्यों तथा कुछ 
मुस्लिम प्रान्तों को भारत से एथक होने का अधिकार देना था जिससे कि 
देश की एकता तथा शक्ति छिन्न भिन्न हो जाये । यह एक धृत॑ चाल थी ओर 
धातक प्रस्ताव थे । मुसलमानों को इससे पाकिस्तान ही नहीं पर उससे भी 
अधिक मिलता क्योंकि वे न्याय से केवल सिंध तथा सीमा प्रान्त में ही बहुमत 
में थे। उधर बंगाल ओर एंजाब में ऐसी अवस्था थी कि पूर्वों ब'गाल 
तथा पश्चिमी पंजाब में हिन्दू बहुमत था पर पूण प्रान्तों को साथ लेने पर 
पंजाब तथा बंगाल दोनों प्रान्त थोड़े थोड़े बहुमतों और साम्प्रदाय्रिक निर्वाचनों 
के कारण पाकिस्तान में जा सकते थे। मुस्लिम लीग भी यही चाहती थी 
पर इससे राष्ट्र के हित के साथ घोर अन्याय होता तथा देश का नाश हो 
जाता। 


देशी राज्यों के विषय में सदा यही समस्या रही थी कि उनकी जनता 
भारत में मिलना चाहती थी ओर जनतनन्‍्त्रवाद के लिये श्रान्दोलन कर रही थी 
किन्तु निरंकुश नरेश १६३४ की संघीय योजना में सम्प्रेिलित नहीं होते थे 
और श्र ग्रेजों के संकेत पर चलते थे। प्रस्तावित संविधान सभा में प्रान्तों के 
निर्वाचित प्रतिनिधि आत, पर देशी राज्यों की जनता के प्रतिनिधियों के 
स्थान पर नरेशों के मनीनीत प्रतिनिधि आते जो कि प्रगति में रोडा श्रटकाते 
तथा संघ योजना को असफल बनाते । इन कारणों से और कई श्रन्य कमियों के 
कारण क्रिप्स योजना भारत को श्रस्वीकार्य थी । क्रिप्स श्रपनी योजना को लेकर 
लौट गया पर भारत में विद्रोह की भावना भड़क उठी । ८ अगस्त १६४२ की 


ही] 


सांविधानिक वार्ता 


राष्ट्रभा के सारे नेता पकड़ लिये गये और शआ्राग।मी मासों में भारत भर में 
विद्रोह तथा दमन का उक्र चला। 


क्रिप्स लीला से एक ही लाभ हुआ कि ब्रिटेन ने आगामी संविधान 
भारतीयों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनवाने का सिद्धान्त मान लिया, 
किन्तु वह श्रघिराज्यपद से अधिक कुछ भी देने के लिये तेयार न था। उधर 
राप्ट्सभा पूण स्वतन्त्रता मांग रही थी । 


३. वेवल प्रयास ; राष्ट्रीय सरकार का प्रश्न 


युद्ध के श्रन्त में १९ जून १६४९ को राष्ट्रसभा के नेता छोड़ दिये 
गये श्रोर वायसराय लाड वेवल ने शिमला में एक सम्मेलन किया जिसमें 
राष्ट्रभा तथा मुस्लिम लीग के नेताओं को श्आामन्त्रित किया । उस सम्मेलन 
में केन्द्र मं एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया जिसर 
लीग तथा राष्ट्र सभा के बराबर प्रतिनिधि एवं कुछ अन्य जातियों के प्रतिनिधि 
लेने का प्रस्ताव था । यह बहुत अ्रनुचित तो था ही क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या 
में १४ हैं, अ्रतः उन्हें ३।४ अमुस्लिमों के बराबर प्रतिनिधित्व देना अन्याय था। 
इसके अतिरिक्त राष्ट्सभा यह दावा करती थी कि वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
पारसी, इंसाई सबकी प्रतिनिधि है अतः वह अपने प्रतिनिधियों में सबको रखना 
चाहती थी । यद्रपि राष्ट्रसभा साम्प्रदायिक दल नहीं थी फिर भी राष्ट्रसभा 
उपयु क्त अनुचित शर्त भी मान ही गईं, किन्तु लीग इस से भी संतुष्ठ नहीं हुई । 
वह वास्तव में अपने आ्राप को मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि ओर राष्ट्रसभा 
की हिन्दु संस्था सिद्ध करना चाहती थी, अतः उस ने यह शर्त रख दी कि 
राष्ट्भा अपने प्रतिनिधियों में कोई मुसलमान न रखे। राष्ट्रसभा ने श्रपने 
प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रीय मुस्लिम को रखना चाहा पर लीग ने उसे न माना 
और इस पर सारी वार्ता भंग हो गई । साम्प्रदायिक विशेषाधिकारों की नीति 
अब पराकाष्ठा तक पहुंच गईं थी । 


४, नये निर्वाचन 


अब यह देखने के लिये कि राष्ट्भा तथा लीग में से कौन किस 
की प्रतिनिधि है, प्रान्तीय सभाओं के निर्वाचनों की आज्ञा दी गईं । यद्यपि 
यह निर्वाचन दस वर्ष पश्चात हुए थे पर परिणाम वही रहा । क्‍यों कि 


३१ 


भारत--नये संविधान तक 


साम्प्रदायिक मताधिकार था अश्रतः लीग को पाकिस्तान के नाम पर अधिकांश 
मुस्लिम स्थान मिल गये। उधर राध्ट्सभा को कुछ मुस्लिम स्थान तथा 
लगभग सारे हिन्दु स्थान मिल गये | 


५ ब्रिटेन में भ्रम सरकार की स्थापना तथा भारत को 
स्वतन्त्रता का वचन 


इधर भारत में चुनाव हुए पर उस से अधिक महत्वपूर्ण चुनाव ब्रिटेन में 
हुए जिनके फलस्वरूप वहां रूढिवादी दल के स्थान पर श्रमदल की सरकार 
बन गईं । इस सरकार की नीति भारत के प्रति उदार थी ओर अनन्‍्तराष्ट्रीय 
परिस्थितियों ने भी उसे वाध्य कर दिया कि वह अब साम्राज्य का मोह 
त्याग दे। सर्वप्रथम श्रम सरकार ने संसद का एक शिष्ट मण्डल 
भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये भेजा और उसके 
यद्द रिपोट देने पर कि भारत में स्वातन्त््य के भाव पूर्णतः जाग्रत हो 
चुके हें प्रधान मन्‍त्री एटली ने लाई पेथिक लारंस, सर स्टेफो्ड क्रिप्स तथा 
सर एलक्जेंडर के एक प्रतिनिधि मण्डल को भारतीय दलों से वार्ता करने के 
लिये भारत भेजने की घोषणा की । उन्हें पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। प्रधान 
मन्त्री ने १४ माच १६४४ की ऐतिहासिक घोषणा में कहा था कि: 


“मेरे सहयोगी भारत को यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र पूर्णतः स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के कार्य में सहायता करते के निमित्त अपना अधिकाधिक प्रयत्न 
करने की इच्छा से भारत जा रहे हैं। वर्तमान शासन के स्थान पर किस 
प्रकार का शासन बने, यह तो भारत को ही निर्णय करना है, किन्तु उसके 
यह निर्णय करने के लिये ब्यवस्था स्थापित करने में सहायता देना ही हमारी 
आकांक्षा है । 


“मुझे आशा है कि भारतवासी ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल में ही रहने का 
निर्णय करेंगे। मुझे विश्वास है कि उन्हें इसमें बहुत लाभ दिखेगा।... 
किन्तु यदि भारत इस प्रकार का निश्चय करे भी वह अपनी स्वतन्त्न इच्छा 
से ही करेगा। ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल तथा साम्राज्य वाह्य दवाब की शर खलाशों 
से जुड़ा हुआ नहीं हैं। यदि वह स्वतन्त्र रहने का भी निर्णय करे तो 
हमारे विचार में उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमारा यह काय होगा कि 


७२ 


सांविधानिक वार्ता 


हम उस परिवर्तन को यथासम्भव साथन्‍्य तथा संघषेरहित बनाने में 
सहायता दं।” 


६, मंत्री प्रतिनिधि मंडल का प्रथम सुझाव 


उपयु क्‍त शब्दों में सचाई थी। भारत भें आकर प्रतिनिधि मण्डल 
ने पहले तो सारे राजनतिक दलों तथा व्यक्तियों के विचार सुने। फिर 
यह निश्चय क्रिया कि शिमला में एक सम्मेलन किया जाये जिस में यह 
सब सिद्धान्त विचारार्थ रखने का संकेत थाः 


“ब्रिटिश भारत का भावी सांविधानिक ढांचा इस प्रकार का हो + 


क्‌. संघीय सरकार निम्न विषयां को संभाले : सुरक्षा, विदेशी नीति 
तथा संचार ( (/णागाप्रा0७४07॥ )। 


ख. प्रान्तों के दो वर्ग हों, एक तो मुख्यतः मुस्लिम प्रान्तों का 
ओर दूसरा मुख्यतः हिन्दू प्रान्तों का, जो ऐसे अन्य विषयों को संभाले' 
जो कि उस वर्ग के प्रान्त सम्मलित रूप से रखना चाहें। बाकी बिपय 
प्रान्तीय सरकार संभाल तथा उनको शेष सावभोम अधिकार प्राप्त हों। 


गः यह विचार है कि देशी राज्य इस ढोंचे में उनसे तय होने वाली 
शर्तों पर उचित स्थान पायगे॥”? 


र८ अ्रप्रेल १६४६ को राष्ट्र सभा के तत्कालीन प्रधान मोलाना 
आजाद ने लाई पथिक लोरंस को यह उत्तर दिया: 


“में आपके २७ अप्रेल के पत्र के लिये धन्यवाद देता हूँ। मेंने 
राष्ट्स्भा की कार्यकारिणी के अपने सहयोगों से आप के प्रस्तावों के विषय 
में विचार विमश किया है ओर उन्होंने मुझे श्रापकों यह सूचित करने के 
लिये कहा है कि वे भारत के भव्रिष्य के विषय में मुस्लिम लीग या किसी 
अन्य संस्था से, किसी भी बात पर, पूर्णतः विचार करने के लिये सदा 
तेयार हैं । किन्तु में यह कहना आवश्यक सममता हूँ कि जिन मूल 
सिद्धान्तों की आपने चर्चा की है उन पर कुछ स्पष्टीकरण तथा व्याख्या की 
आवश्यकता है जिससे कि समझने में कोई त्रटि नहों। 


उद्दे 


भारत--नये संविधान तक 


“ज्ञसा आप को विदित है हमने रवशासित हकाइयों के एक संघ की 
यौजना स्वीकार की है। यह आवश्यक है कि ऐसा संघ कुछ आवश्यक विषयों 
को संभाले जिनमें सुरक्षा ओर तत्संबन्धी विषय अधिक महत्वपूर्ण हैं । यह 
संघ जीवित होना चाहिये तथा इसके पास कार्यपालिका और व्यवस्थापिका 
की ठयवस्था होनी धाहिये | इन विषयों के लिये धन चाहिये एवं उसे अपने 
अधिकार से यह घन संग्रह करने की भी शक्ति होनी चाहिये । इन शक्तियों 
ओर कार्यों के बिना यह निबल तथा अ्रसंयुक्त होगा जिससे सुरक्षा और प्रगति 
को हानि होगी । श्रतः विदेश विभाग, सुरक्षा तथा संचार के अश्रतिरिक्त यह 
भी विषय होने चाहिये : धन, मुद्रा, श्रायात-निर्यात तथा ऐसे विषय जो ध्यान 
से सोचने पर इन से घधनिष्ट रूप में सम्बन्धित पाये जाये। 


“आप का मुख्यतः हिन्दू तथा मुख्यतः मुस्लिम प्रान्तों का उल्लेख 
स्पष्ट नहीं है । मुख्यतः मुस्लिम प्रान्त तो केवल सीमाप्रान्त, सिन्ध तथा 
बलूचिस्तान ही हैं। बगाल और पंजाब में मुसलमानों का केवल बहुमत है । 
हम संघ के अ्रन्तर्गत प्रांतों के वर्ग बनाना बुरा समझते हैं विशेषतः घाम्मिक 
या साम्प्रदायिक श्राधार पर | यह भी दिखता है कि आपने किसी वर्ग विशेष 
में सम्मिलित होने या न होने के विषय में कोई स्वतन्त्रता नहीं दी है। यह 
जरा भी आवश्यक नहीं है कि कोई प्रान्त किसी वर्ग विशेष में मिलना चाहे । 
किसी अ्रवस्था में यह सर्वंथा गलत होगा कि किसी प्रान्त को अपनी इच्छा के 
विरुद्ध चलने के लिये बाध्य किया जाये। यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं 
कि प्रांतों को शेष विषयों में पूर्ण सत्ता मिलनी चाहिये, दमने यह भी कहा है 
कि प्रान्तों को इस बात के लिये स्वतन्त्र रखा जाये कि वे श्रपनी इच्छा से 
संघ को अ्रधिक विषय अर्पित कर सके। संघ के अन्दर कोई उपसंघ बनने से 
सँधीय केन्द्र की शक्ति कम होगी और यह वसे भी गलत होगा। अतः हम 
इस प्रकार के विकास को नहीं चाहते। 


“भारतीय राज्यों के विषय में हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
हम यह आ्रावश्यक समभते हैं कि वे उपयु क्‍त सामान्य विषयों के सम्बन्ध 
में संघ के भाग होने चाहिय॑ | वे किस प्रकार संघ में आयेंगे इस पर बाद में 
पूरी तरह सोचा जा सकता है । 

“आपने कुछ मूल सिद्धांतों के विषय में लिखा है पर आधारभूत 
प्रश्न॑ की, जो हमारे सामने हे--अ्र्थात्‌ पूर्ण स्वतन्त्रता और इसके परिणाम 


डे 
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रवहव भारत से अ्रंग्रेजी सेना का निकालना --उसकी कहीं चर्चा नहीं है । इसी 
आधार पर हम भारत के भविष्य या किसी अ्न्तरिम प्रबन्ध पर विचार कर 
सकते हैं ।” 

तस्पश्चात इस पत्र में राष्ट्रसभा ने अपने चार प्रतिनिधि मौलाना 
आजाद, पं० नेहरू, सरदार पट ल तथा खान अ्रव्दुल गफ्फार खां के नाम लिस्े 
थे । उपय कत पत्र से यह प्रकट है कि राष्ट्रसभा निबंल स'ध केस्त्र नहीं 
चाहती थी । 


मुस्लिम लीग ने अपने चार मुसलमान प्रतिनिधियों के नाम लिखते 
हुये अपना एक प्रस्ताव भेजा जिसमें यह मांगे की गईं थीं कि: 


“बंगाल, आसाम, पंजाब, सीमा प्रांत, सिंध तथा बलूचिस्तान 
को मिलाकर एक सावभीम-सत्ता-प्रात्ष स्वतन्त्र पाकिस्तान बनाया जाये तथा 
हिन्दुस्तान एवं पाकिस्तान के स'विधान बनाने के लिये वहां के निवासियों की 
दो भिमन भिन्‍न संविधान सभाये बने। 


यह्द मांगे पुणंतः अ्रनुचित थीं क्यों कि आसाम, आधा पंजाब एव' 
आधा बंगाल हिन्दू बाहुलय प्रदेश थे तथा सीमाप्रांत ओर पजाब के व्यव- 
स्थापक मंडलों में भी लीग का बहुमत नहीं था । सीमाप्रांत में तो 
राष्ट्भा का मंत्रिमणएडल था और पंजाब में एकता दल (एकांणांडा 
2879) का शासन था । 

७, शिमला सम्मेलन 

४ मई १६४६ को शिमला सम्मेलन में अंग्रजों ने यह बात मान ली 
कि वार्ता का आधार पूर्ण स्वतन्त्रता होगा ओर ब्रिटे म तथा भारत के सम्बन्ध 
स'विधान सभा निश्चित करेगी। इस कारण राष्ट्रसभा के अध्यक्ष ने ६ मई 
के पत्र में लिखा : 

“स'विधान सभा स्व॒तन्त्र भारतीय राष्ट्र की इच्छा की प्रतिनिधि होगी 
तथा उसे पूरी करेगी । वह किसी पूव प्रबन्ध से नहीं बंधेगी । 

किंतु स'विधान बनने में पर्याप्त समय लगता, उस समय तक अंग्रजी 
अरब घानिक शासन सहाय नहीं हो सकता था तथा वह स'विधान निर्माण में 


बाधा भी बन सकता था श्रतः राष्ट्रसभा ने लिखा कि “ इसके पृथ एक 
झमन्‍्तरिम सरकार ([70777)) बननी चाहिये जो यथासम्भव स्वतम्त्र भारत 


धर 
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की सरकार के समान काय करे तथा परिवर्तन काल के लिये सारे प्र बन्ध करे )”” 
सम्मेलन में प्रांतीय वर्गों के लिये व्यवस्थापक मंडल श्रौर कार्यपालिका बनाने 
के विषय में भी बात हुईं थी उसका विरोध करते हुये प्रधान ने लिखा “इस 
का अर्थ होगा उपस'घों का निर्माण, यदि अधिक नहीं, ओर हमने श्रापको 
पहले ही बता दिया है कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते । इसका परि- 
णाम यह होगा कि व्यवस्थापिका तथा कायपालिका प्रबन्ध के तीन मरतर बन 
जायेंगे जो श्रप्रततिशील तथा असंयक्त होंगे जिससे निरन्तर संघर्ष हीगा । 
किसी श्रन्य देश में ऐसा प्रबन्ध नहीं सुना ।” 


देश के बटवयारे के विषय में लीग के प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा के प्रधान 
मे लिखा था कि “ सम्मेलन को भारत विभाजन के किसी प्रस्ताव पर विचार 
करने का अधिकार नहीं है। यदि विभाजन होना है तो विद्यमान शासकों के 
बिना ही संविधान सभा यह निर्णाय करेगी ।” 


लीग और राष्ट्रसभा के या हिन्दू ओर मुसलमानों के समान 
संख्या सं सदस्य लेने के 'समता' प्रस्ताव को लीग ने सरकार एवं व्यव- 
स्थापक मण्डल दोनों में लागू करना चाहा था । यह सबंधा अन्‍्यायपूर्ण 
था कि १॥४ जनसंख्या वाली जाति ३।७ की बराबरी करे। इसका विरोध 
करते हुये राष्ट्सभा ने लिखा था “हम यह अनुभव करते हें कि प्रत्येक 
वर्ग ओर जाति के मप्तिष्क से संदेह और आशंका निकालने के लिये 
सब कुछ सम्भव प्रयत्न करने चाहिये पर इस के लिये किसी अवास्तविक 
मार्ग को नहीं अपनाना चाहिये जो कि जनतन्त्रवाद के भूल सिद्धान्त के 
विरुद्ध जाये, क्यों कि हम जनतन्न्नरवाद पर ही अपना संविधान बनाने की 
आशा करते हैं।” 


८, मंत्री प्रतिनिधि मंडल की नवमसत्री योजना 


८ मई को प्रतिनिधि मण्डल ने दोनों दलों को प्रसन्‍म करने के 
लिये एक नवम सूत्री योजना बनाई जो इस प्रकार थीः 


१. एक अखिल भारतीय संघीय सरकार व्यवस्थापक--मण्डल 

बे 
सहित होगी जो बदेशिक नीति, सुरक्षा, संचार एवं मुल अधिकारों को संभा- 
लेगी श्रौर उसे इन विषयों के लिये धन संग्रह करने को श्रावश्यक शक्ति द्ोगी | 


५१ 
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- २- शेष सारी शक्ति प्रान्तों में निहित हॉंगी । 

३, प्रान्तों के वर्ग बन सकते हैं तथा वे वर्ग यह निर्णय करंगे कि 
कौम से प्रान्तीय विषय सामान्य रूप से वर्गों में निहित हों । 

४. वर्ग अपनी कार्यपालिका तथा व्यवध्थापक मण्डल बना सकते हैं। 

४- संघ के व्यवस्थापक मंडल में मुस्लिम बहुमत प्रान्तों और हिन्दृ 
प्रान्‍्तों के बराबर प्रातिनिधि होंगे चाहे वर्ग बने हों यह नहीं । देशी राज्यों 
के भी प्रतिनिधि साथ होंगे । 

६. संघ की सरकार भी व्यवस्थापक मण्डल के समान संतुलन 
वाली ही होगी । 

७. दस दस वर्ष बाद कोई भी प्रान्त संविधान में संशोधन की 
मांग कर सकता है। इस के लिये पहली संविधान सभा के समान श्राधार 
पर ही दूसरी संविधान सभा बनेगी। 

८. उपयुक्त आधार पर संविधान निर्माण करने वाली सभा 
निम्न प्रकार बनेगीः 

क, प्रत्येक प्रान्‍्तीय धारा सभा से प्रतिनिधि चुने जायेंगे जो कि 
प्रय्येक दल की शक्ति के अनुसार उसकी संख्या का १० वा भाग होंगे। 

ख. ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के श्रनुपात से राज्यों के प्र ति- 
निधि भी जनसंख्या के श्राधार पर बुलाये जायगे। 

ग, इस प्रकार बनी हुई संविधान सभा यथा सम्भव शीघ्र ही नई 
देहली . बेठेगी। 

घ, प्रारम्भिक बेठक में कार्यक्रम बनाने के ब्राद यह तीन भागों में 
विभाजित हो जायेगी, एक हिन्दू बहुमत प्रान्तों के लिये दूसरे मुस्लिम बहुमत 
प्रान्तों के लिये ओर तोसरे देशी राज्यों के लिये । 

हू, प्रथम दो भाग फिर प्रथकतः समवेत होकर प्रान्तीय संविधानों 
का या उनकी इच्छा हो तो वर्गीय संविधान का निर्णय करंगे। 


च. जब यह हो चुकेगा तब किसी प्रान्‍्त को यह छूट होगी 
कि वह अपने पुराने वर्ग में से हट कर नये में चला जाये या अलग रहे । 

छु. तत्पश्चात तीनों भाग एक साथ मिलकर उपयुक्त १ से ७ 
कन्डिकाओं के मान्य आश्राधार पर संघ का संविधान बनायेंगे। 


ही 
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ज, साम्प्रदायिक प्रश्न पर प्रभाव डालने वाला कोई बड़ा प्रश्न संघीय 
संविधान सभा में तब तक स्वीकृत न माना जायेगा जब तक कि दोनों मुख्य 
जातियों के बहुमत उसे स्वीकार न कर । 


$, बायसराय शीघ्र ही उपय॒ कत संविधान-सभा का निर्माण कोगा । 
ए--भारत की प्रतिक्रिया 


उपयु कत योजना में लीग को वर्गाकरण के बहाने पाकिस्तान मिल 
जाता और निबल केन्द्र में भी वे पूर्णतः शक्तिशाली होते क्‍यों कि उन 
की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता था [ देखिये ८ (ज) ] तथा 
उन्हें बाकी जातियों के बराबर स्थान मिल जाते जो कि १६३५ के संवि- 
धान के पासंग ( वजन ) से भी अधिक अन्‍्यायपूर्ण था । इसके अ्ति- 
रिक्त ऊपर लिखित नियम बनाने का अर्थ भारत की संविधान सभा 
को स्वतन्त्रतापूवक कार्य करने से रोकना था। इतने पर भी लीग वाले 
प्रसन्‍न नहीं थे वे चाहते थे कि प्रान्तों को वर्गों से निकलने की स्वतन्त्रता 
न हो और केन्द्र जितना निरबल किया जा सके उतना बने जिस से कि 
अन्त में वह समाप्त ही हो जाये । राष्ट्रभा के प्रधान मौलाना श्राजाद 
ने & मई को निम्न लिखित पत्र लिखा : 


6. ०2०४8: अपने पिछले पत्नों में मेंने शक्तिशाली जीवित संघ की 
आबश्यकता पर बल दिया था। मेंने यह मी लिखा था कि हम प्रस्तावित 
प्रणाली से प्रान्तों के वर्ग या उपसंघ बनाने को स्वीकार नहीं करते तथा 
ब्यवस्थापक मण्डलों या कार्यपालिका में स्वथा श्रसम वर्गों में समता 
करने के सवंधा विरुद्ध हैं ।हम प्रान्तों के या अन्य इकाइयों के सहयोग 
के मार्ग में नहीं आना चाहते परन्तु यद्द पूर्ण स्वतन्त्रता से हो होना चाहिये । 


“हमर यह मानते हैं कि आप के रखे हुये प्रस्ताव संविधान सभा 
की स्वतन्त्र इच्छा को सीमित करने के श्रभिप्राय से बनाये गये हैं। हम 
नहीं समझते कि ऐस। केसे हो सकता है।......कोई निर्णय जो श्रभी 
इस मामले पर किया जाये वह हो सकता है कि उन निर्णयों के विपरीत 
हो जो कि हम या संविधान सभा अन्य मामलों पर करना चाहें। केवल 
पक ही उचित मार्ग हमें दिखता है कि एक संविधान सभा बने जिसे 
झल्पसंख्यकों के अ्रधिकारों की रक्षा के लिये कुछ प्रतिबन्धों के श्रतिरिक्‍्त 


है 


सांविधानिक वार्ता 


अपना संविधान बनाने की सववोश में स्वतन्त्रता हो! श्रतएव हम इस बात 
से सहमत हो सकते हैं कि कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न सम्बन्धित दलों 
की सहमति से या जहां इस प्रकार का समझता न हो सके वहां पंच निर्णय 
द्वारा निबटे । 


“आप के भेजे हुए प्रस्तावों से यह भी प्रतीत द्वोता है कि भिन्‍न 
भिन्‍न वर्गों के लिये दो या तीन भिन्‍न भिन्‍न संविधान बनें ओर वे 
संविधान उन भ्रसंय॒क्त वगों पर आश्रित एक कृत्रिम सामान्‍य ढांचे द्वारा 
मिलाये जाये। 


“आरम्भ में प्रत्येक प्रान्‍्त को एक विशेष वरगग में मिलने के लिये 
अनिवायता है चाहे वह मिलना चाहे या नहीं। सीमाप्रान्त को जो कि 
स्पष्टतः राष्ट्र सभाई प्रान्त है कांग्रेस के विरोधी किसी वर्ग में मिलने को 
क्यों वाध्य किया जाये ।? 


आगे राष्ट्र सभा के प्रधान ने लिखा था : 


“अब में आपके स्मरण पत्र के कुछ विषयों पर विचार करू'गा 
तथा उनके विषय में कुछ अपने सुझाव रखू'गा” : 


संख्या १ : हम ने यह देखा है कि आप ने संघ को श्रपने विषयों 
क लिये धन प्राप्त करने की आवश्यक शक्ति दी है। हम समझते हैं 
कि यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि संघ को अपने अधिकार से कर 
उगाहने की शक्ति होगी। इस के अतिरिक्त मुद्दा श्रोर आयात निर्यात 
भी संघीय विषयों में सम्मिलित होने ही चाहिय, तथा अन्य विषय भी 
जो कि ध्यान से सोचने पर इन से घनिष्ट रूप से सम्बधित पाये जाय॑। 
एक श्रन्य आवश्यक तथा अनिवाय स'घीय विबय भी है वह है “योजना 
निर्माण” । योजना का काय ठीक तरह केन्द्र में ही हो सकता है, यद्यपि 
प्रान्त एवं इकाइयां अपने अपने प्रदेशों में इसको कार्यान्वित करेंगे। 


स'घ को यह भी शक्ति हानी चाहिये कि स'विधान के असफल 
होने पर या गम्भीर सार्वजनिक स'कट की स्थिति में वह आवश्यक कार्य- 
वाह्दी कर सके । 


संख्या ४ व ६: हम कायपालिका श्रोर व्यवस्थापिका में असम 
बगों के श्रीच प्रस्तावित समता के स्वंधा विरुद्ध हें। यह अन्यायपूर्ण 


3६ 


भारंत-- नये संविधान तक 


है तथा संघर्ष उत्पन्न करेगी। ऐसे उपबन्ध में स'घर्ष का बीज है 
ओर स्वतन्त्र विकास के लिये नाशकारी है। यदि इस विषय पर या अन्य 
ऐसे किसी विषय पर समभकोौता नहीं हो तो हम इसे पंच निर्णय पर 
छोड़ने के लिए उद्यत हैं । 


संख्या ७: हम यह सुझाव मानने के लिये तयार हैं कि स'विधान 
पर दस वर्ष बाद पुनर्विचार का उपबन्ध हो ।......पर यह भी कहा 
गया है कि पुनर्विचार करने के लिये इसी स'बिधान सभा के समान आधार 
वाली ही स'स्या हो । अरब तो विशेष परिस्थिति क॑ कारण ऐसा हो 
रहा है। हमें आशा है कि भारत का स'विधान वयस्क मताधिकार पर 
ग्राधारित होगा। दस वर्ष पश्चात का भारत किसी गमस्भीर प्रश्न पर 
वयस्क मताधिकार से कम किसी प्रकार से विचार कर के संतुष्ट न 
होगा | 


संख्या ८--क : हम यह सुराव रखना चाहते हैं कि न्‍्यायपूरण 
के न ७ न कि 
झौर उचित निर्वाचन का तरीका जो सब दलों के लिये न्यायपुर्ण 
है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व का है जिस से प्रयेक को एक मत देने 
का अधिकार हों। यह याद रखना चाहिये कि प्रान्तीय धारा सभाओं 
में इस समय के निर्वाचन के आधार के कारण अल्पसंख्यकों का 
पलड़ा बहुत भुका हुआ है। 

4७ का अनुपात भी बहुत कम है। इस से स विधान सभा में कदा- 


चित २०० से अधिक सदस्य नहीं होंगे। हम चाहते हें कि प्रान्तीय धारा 
सभाओं के 3 सदस्य संविधान सभा में आयें । 


संख्या प--ख : यह अ्रस्पष्ट है पर इस समय हम इसको नहीं 
लेत । 

संख्या प-घ, 3, च, छ : मेंने इन के विषय में पहले ही लिख 
दिया है। हमारे विचार में इन वर्गों का निर्माण तथा भ्रस्तावित काय 
प्रणाली दोनों ही अ्रसंगत एवं अ्रवांहनीय हैं। यदि प्रान्त चाहें तो हम 
वर्गीकरण को श्रनुचित नहीं बताते । पर यह विषय संविधान सभा द्वारा 
निर्णय करने के लिये छोड़ देना चाहिये। संविधान का निर्णय और 
निर्माण स'घ से आरम्भ होना चाहिये। इस में प्रान्तों श्रोर श्रन्य इकाइयों 
के लिये कुछ सामान्य उपबन्ध होने चाहिये। प्रान्त इनको बढ़ा सकते हैं। 


घ्््० 


सांविधानिक वार्ता 


संख्या ८ (ज) : आज की परिस्थिति में हम इस प्रकारं की 
चीज मानने के लिये उद्यत हैं । समझोता न होने पर पंच-निर्णय 


होना चाहिये । 


& मईं को सम्मेलन की बेठक में राष्ट्रभा की ओर से पंडित 
नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि दोनो दलों के झगड़े निपटाने के लिये एक 
पंच चुनना चाहिये । लीग ने उस समय तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया परन्तु दूसरे ही दिन उससे इन्कार कर दिया। 


१०, लीग ओर राष्ट्रसभा के सुकाव 


१२ मई को फिर लीग ने अपने नवीन सुझाव भेजे। राष्ट्रसभा ने 
उनका उत्तर दिया तथा अपने सुकाव भी रखे। हम पाठकों की सुविधा 
के लिये लीग के सुझाव और राष्ट्सभा का उत्तर नीचे साथ साथ देते 


हैं । इन के पश्चात १९ मई 


अंतिम सुझाव रखे थे । 
मुस्लिम लीग के सुकाव 


१. छे मुस्लिम प्रांत ( पंजाब, 
सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, सिध, बंग।ल 
तथा आसाम ) एक वर्ग में एकत्रित 
कर दिये जाय जो विदेशी नीति, सुरक्षा 
तथा संघ के लिये आवश्यक संचार के 
अतिरिक्त सब विषयों को संभालंगे। 

७ * ७ जे 
इन तीन विषयों पर हिन्दू प्रांतों और 
मुस्लिम प्रांतों की संविधान सभाएं 

करे हि 
साथ बठकर विचार करंगी । 


टू! 


को मन्त्री प्रतिनिधिमण्ठल ने अपने 


राष्ट्रस भा का उत्तर 


१, उचित प्रणाली यह है कि 
एुक ही संविधान सभा सारे भारत के 
लिए बने ओर बाद में यदि सम्बन्धित 
प्रान्त चाहे तो वर्ग बना सकते हैं। 
पर यह प्रान्तों पर छोड़ देना चाहिये 
कि यदि वे वर्ग में काय. करना चाहें 
तो उन्हें ऐसा करने की तथा इसके 
लिए अपना संविधान बनाने की स्व॒- 

तन्त्रता है । 


किसी अ्रवस्था में भी कथित वर्ग 
में आसाम को कोई स्थान नहीं है 
तथा, निर्वाचनों से जेसे प्रकट है, 
सीमाप्रांत भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध 


है । 5 


भारत---नये 


२. उपयु क्‍त ६ मुस्लिम प्रांतों 
के लिये प्रथक संविधान सभा होगी 
जो कि वर्ग और प्रांतों के संविधान 
बनायेगी ओर यह निर्णय फरेगी कि 
कौन से विषय प्रांतीय हों तथा कौन 
से केन्द्रीय (पाकिस्तान संघ के) होंगे । 
शेष सावभोमिक सत्ता प्रान्तों में निद्दित 
होगी । 


४६. संविधान सभा के लिये 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणाली 
ऐसी होगी कि पाकिस्तान वर्ग के 
प्रत्येक प्रान्त की भिन्न-भिन्न जातियों 
को श्रपनी जनसंख्या के अनुपात से 
उचित प्रतिमिधिस्व मिले । 


४, प्रान्तों ओर पाकिस्तान 
संघीय सरकार का संविधान बनाने 
के पश्चात्‌ कोई भी प्रान्त बाहर 
निकल सकता है किस्तु उस प्रान्त की 
सनता की सम्मति लेनी होगी कि वे 
याहर निकलना चाहते हैं या नहीं । 


५. संयुक्त संविधान सभा में 
यह निण य होगा कि संघ का व्यव- 
स्थापक मण्डल द्वोमा चाहिये या 


संविधान तक 


२. हम केन्द्रीय विषयों के श्रति- 
रिक्त अन्य शेष सत्ता प्रान्तों में रखने 
को तेयार हैं। वे उसका अ्रपनी इच्छा- 
नुसार प्रयोग कर सकते हैं तथा वर्ग 
भी बना सकते हैं। ऐसे वर्ग की 
अन्तिम रुपरेखा क्या होगी यह 
अभी निश्चित नहीं हो सकता। यह 
बात सम्बन्धित प्रान्तों के प्रतिनिधियों 
पर छोड़ देनी चाहिये । 


३. हम ने यह सुमाया है कि 
निर्वाचन की सर्वोत्तम प्रणाली प्रत्येक 
के लिये एक मत” के आधार पर होनी 
चाहिये । इससे प्रत्येक जाति को 
व्यवस्थापिका सभाओं में इस समय 
के प्रतिनिधित्व के अनुपात से स्थान 
मिल सकगे । हमें जनसंख्या के 
आधार पर चुनाव में भी कोई विशेष 
आपत्ति नहीं है पर प्रान्तों में वजन 
होने से इसमें कठिनाई होगी। जो 
सिद्धान्त मान्य होगा घह सब प्रान्तों 
में लागू होगा । 


४. किसी प्रांत के लिये बाहर 
निकलने की आवश्यकता ही नहीं है। 
क्योंकि वर्ग में सम्मिलित होने से पहले 
उसकी सहमति आवश्यक है । 


४, हम इसे आवश्यक सममभते 
हैं कि संघ के लिये व्यवस्थापक मंडल 
हो तथा उसे कर द्वारा श्रपना धन 


क्र 
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नहीं । संघ को धन देने की प्रणाली 
भी तभी निश्चित होनी चाहिये, पर 
उसे कर लगाने की तो अनुमति होनी 
ही नहीं चाहिये । 


६, संघीय कार्यपालिका में तथा 
यदि व्यवस्थापक मण्डल बने तो उस 
में भी दोनों प्रांतीय वर्गों को प्रतिनि- 
घित्व में समता होनी चाहिये । 


७, ऐसी कोई मुख्य बात जो 
साम्प्रदायिक प्रश्न पर प्रभाव डालती 
हो, वह संयक्त संविधान सभा मे 
स्वीकृत न समझी जाग्रेगी जब तक 
कि दोनों वर्गों के प्रतिनिधि प्थक- 
पृथक इसे न मान । 


८. किसी भी विवादयक्त प्रश्न 
पर चाहे वह कार्यपालिका सम्बन्धी, 
प्रशासन सम्बन्धी, या व्यवस्थापिका 
सम्बन्धी हो केवल तोन चोथाई के 
बहुमत से ही निण य हो सकेगा । 


8, वर्गीय तथा प्रान्तीय संवि- 
धानों में मूल अधिकारों तथा भिन्‍न 
भिन्‍न सम्प्रदायों के धामिक, सांस्कृ- 


संग्रह करने की शक्ति हो । 


६ और ७, हम संघीय काय- 
पालिका या व्यवस्थापक मण्डल में 
दोनों वर्गों को प्रतिनिधित्व की समता 
देने के सवंधा विरुद्ध हें। हम समभते 
हैं कि प्रत्येक अल्पसंख्यक की इस 
उपबंध से पूण्ण रक्षा हो जाती है कि 
कोई भी महत्वपू् साम्प्रदायिक बात 
तब तक स्वीकृति नहीं समभ्क्ती जायेगी 
जब तक कि सम्बन्धित जातियों के 
प्रतिनिधियों का बहुमत उसे स्वीकार 
न कर ले। हम ने अधिक विस्तृत 
सिद्धान्त रखा है जो श्रन्य जातियों 
पर भी लागू होता है । 


८, यह इतना व्यापक सुझाव है 
कि कोई भी सरकार या व्यवस्थापक 
मंडल कार्य ही नहीं कर सकता । एक 
बार साम्प्रदायिक प्रश्नों का स॑रक्षण 
करने के पश्चात अ्रन्य विवादास्पद 
प्रश्नों के लिये संरक्षण की कोई 
आवश्यकता नहीं है। इस से तो 
प्रत्येक निहित स्वार्थ की रक्षा होगी 
तथा प्रगति अ्रसंभव हो जायेगी । 
हम इसे नहीं मानते । 


£ हमारा सुकाव है कि इन 
अ्रधिकारों का उचित स्थान श्रखिल 
भारतोय संघ के संविधान में है। 
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तिक तथा अन्य मामलों के लिये 
उपबंध होंगे । 


१०, संघ के संविधान में ऐसा 
उपबंध होना चाहिये कि कोई प्रान्त 
१० वर्ष बाद अपनी व्यवस्थापिका 
सभा के बहुमत से संविधान को दोह- 


सारे भारत में मूल अधिकारों के 
विषय सें समता होनी चाहिये । 


१०, संध के संविधान में दोहराने का 
तो उपबंध होगा ही, अपितु इस पर 
पूर्णात: पुनविचार करने का भी उप- 
बंध हो सकता है। यद्यपि प्रथक होने 


का अधिकार निहित है पर हम इस 
का उल्लेख नहीं कर गे क्‍यों कि हम 
इस भावना को प्रोत्साहन नहीं देना 
चाहते । 


राने की मांग कर सकता है तथा संघ 
से प्थक हो सकता है। 


इसके साथ साथ राष्ट्रभा ने अपनी ओर से ठोस सुझाव भी रखे 
किन्तु वे भी सममोते का आधार न बन सके । 


११, मंत्री प्रतिनिधिमंडल की अन्तिम वर्गीकरण योजना 

१२ मई को शिमला में लीग तथा राष्ट्सभा के बीच सुमावों का 
विनिमय होने के बाद तंग होकर प्रतिनिधिमंडल ने यह घोषणा कर दी कि 
दोनों दलों में समझौता न होने के कारण शिमला सम्मेलन भंग कर दिया 
गया है तथा प्रतिनिधिमंडल तत्काल देहली लोटेगा जहां वह अपना अन्तिम 
निर्शय करके उस की घोषणा करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल योजना १६ मई 
१६४६ को प्रकाशित की गईं जिस में दोनों दलों को प्रसन्‍न करने के लिये 
मध्यवर्दी मार्ग चुना गया था। राष्ट्सभा तथा लीग दोनों ने इसे मान लिया 
था किन्तु अ्रन्त में लीग ने संविधान सभा बनने पर उस से असहयोग कर 
दिया । अब हम प्रतिनिधि मंडल योजना के कुछ अंशों को नीचे देते हैं । 


ब्रिटिश मनन्‍्त्री प्रतिनिधिमए्डल एवं वशयसराय महोदय का 
१६ मई १६४६ का वक्‍तव्य । 


“१, गत १४ मार्च को, भारत को प्रतिनिधि मण्डल भेजने से कुछ 
दी पहले, श्रीयुत एटली, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री, ने यह शब्द्‌ प्रयोग किये थे : 
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'मेरे सहयोगी भारत को यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र तथा पूणतः 
स्वतन्त्नता प्राप्त करने में सहायता देने के निमित्त अपना अधिकाधिक 
प्रयत्न करने की इच्छा से भारत जा रहे हैं। वतमान शासन के स्थान 
पर किस प्रकार की सरकार बने यह तो भारत को ही निणय करना 
है, किन्तु उसे वह निर्णय करने के लिये व्यवस्था स्थापित करने में 
सहायता देना ही हमारी आकांक्षा है।...... 


में आशा करता हूँ कि भारतीय ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में ही रहने 
का निर्णय करेंगे मुझे विश्वास है कि उन्हें इस में बहुत लाभ दिखेगा।... 


किन्तु यदि भारत इस प्रकार निर्णय करे तो अपनी स्वतन्त्र 
इच्छानुसार ही करेगा। ब्रिटिश राष्ट्रमएणडल ओर साम्राज्य वाह्य दबाव 
की शट|खलाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। यह स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्व॒तन्त्र 
संगठन है। यदि इसके विपरीत भारत ने स्वतन्त्र रहने का निश्चय 
किया तो हमारे विचार में उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमारा 
यह काय होगा कि उस परिवतंन को यथासम्भव सरल तथा संघर्ष 
रहित बनाने में सहायता दें।! 


२, इन ऐतिहासिक शब्दों का भार लेकर हमने, मन्त्री 
प्रतनिधिमएण्डल और वायसराय ने, भारत के विभाजन या एकता 
के आधारमूल पश्न पर दोनों मुख्य राजनतिक दुलों को समझौते 
पर पहुँचाने के लिये अधिकतम प्रयत्न किया है । नई दिल्ली में लम्बे 
विचार विनिमय के उपरान्त हम शिमला में राष्ट्रभा तथा मुस्लिम 
लीग को एक सम्मेलन में साथ लाने में सफल हुये। वहां पर भावों का 
पूर्ण विनिमय हुआ तथा दोनों दल समझौते पर पहुंचने के लिये बहुत 
रियायतें करने के लिये तत्पर थे, किन्तु श्रन्त में दोनों दलों के बीच 
शेष खाई को पाटना असंभव सिद्ध हुआ तथा कोई समभौता नहीं हो 
सका। क्योंकि कोई समझोता नहीं हो सकता है, अतः हम अपना कर्त्तव्य 
समभते हैं कि नये स'विधान के शीघ्र निमोण की बात पक्‍की करने के 
लिये हम जो उत्तमोत्तम व्यवस्था समभते हैं उसे प्रस्तुत करें। यह 
वक्‍तव्य ब्रिटिश सरकार की पूर्ण स्वीकृति से दिया जाता है। 


३, हम ने एतदानुसार यह निश्चय किया है कि अविलम्ब ऐसी 


पर 
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व्यवस्था करनी चाहिये कि जिम से स्वयं भारतोय ही भारत का भावी स वि- 
धान निश्चित कर सकें ओर जब तक नवोन स' विधान निर्मित न हो सके 
तब तक ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था चलाने के निमित्त तत्काल एक 
अन्तरिम सरकार बना दी जाये । हमने जनता के बढ़े दलों के समान ही छोटे 
दलों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया है तथा ऐसी व्यवस्था की सिफा- 
रिश करने का प्रयत्न किया है कि जो भारत के भावी शासन की व्यव- 
हारिक प्रणाली सुमायेगी एवं सामाजिक, राजनेतिक तथा आशिक क्षेत्र में 
प्रगति करने का अश्रच्छा अवसर ओर सुरक्षा के लिये दृढ़ आधार प्रदान 
करेगी । 


४, प्रतिनिधि मण्डल के समत्त जो विघ्तृत वक्‍तव्य दिये गये 
हैं उन का इस वक्तव्य में सिंहावलोकन करने की कोई इच्छा नहीं है, 
किन्तु यह उचित है कि हम यह कहें कि इन में भारत की एकता के 
लिये, मुस्लिम लीग के समर्थकों क॑ अतिरिक्त, लगभग सब ओर से 
सवंतोमुखी इच्छा प्रगट की गई है। 


*, किन्तु यह विचार हमें भारत विभाजन की सम्भावना को 
निष्पक्ष होकर एवं भली प्रकार से जाँचने से नहीं रोक सका है क्योंकि 
हम मुसलमानों की सच्ची तथा भीषण चिन्तादइति से बहुत प्रभावित हुए 
हैं कि कहीं वे सदा के लिये हिन्दू बहुमत शासन के अथीन न हो जायें। 
यह भावना मुस्लिमों में इतनी दृढ़ तथा विस्तृत हो गईं है कि वह केवल 
संरक्षणों से नहीं मिट सकती। यदि भारत में श्रान्तरिक शान्ति रहनी है 
तो वह ऐसे उपायों से ही हो सकती है जिन से मुसलमानों को अपनी 
स'स्कृति, धर्म ओर आर्थिक तथा अ्रन्य हितों के लिये आवश्यक मामलों 
में नियन्त्रण का विश्वास हो सके । 


बड़ा पाकिस्तान असम्भव 
६, हम ने इस कारण पहले मुस्लिम लीग द्वारा मांगे हुए प्रथक 
तथा सम्पूर्ण-प्रभुत्व-संपन्‍न पाकिस्तान राज्य के प्रश्न पर विचार किया। 
ऐसे पाकिस्तान में दो प्रदेश सम्मिलित होते, एक उत्तर पश्चिम में अर्थात 
पंजाब, सिंध, सीमाप्रान्त तथा ब्रिठिश बलूचिस्तान और दूसरा उत्तर पूर्व 
में श्र्थात बंगाल तथा आसाम । लीग बाद में सीमाओं को ठीक करने के 
विषय में सोचने के लिये तेयार थी पर उसने इस पर हठ किया कि पाकिस्तान 
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के सिद्धांत को पहले मानना चाहिये। पाकिस्तान के पृथक राज्य के लिये 
युक्ति का यह आधार था कि प्रथम तो मुस्लिम बहुमत को अपनी इच्छा नु- 
सार अपने शासन की प्रणाली निश्चित करने का अधिकार है, ओर दूसरे 
पाकिस्तान को प्रशासन सम्बन्धी तथा आथिक दृष्टि से कार्य योग्य 
बनाने के लिये ऐसे बहुत से प्रदेश भी उसमें मिलाने चाहियं कि जिन 
में मुस्लिम अल्पसंख्या में हें। 


उल्लिखित छे प्रान्तों से बने पाकिस्तान में अमुस्लिम अरुप- 
संख्यक अत्यधिक होंगे जसे कि निम्द श्रांकड़ों से प्रकट होता है ८ यह 
आंकड़े १६४१ की जनसंख्या के आधार पर हैं ) : 








उत्तर पश्चिमी प्ररेश मुस्लिम अमुस्लिम 
पंजाब १,६२,१७,२४२ १,२२,०१ ,६७७ 
सीमाप्रान्त २७,८८,७६७ २,४६,२७० 
सिध ३२,०८,३२९ १३,२६,६८३ 
बलूचिस्तान ४,शे८,६३० ६२,७०१ 
२२६,९३,२६४ १३८,४०,२३१ 


(६२-०७ प्रतिशत) (३७.६३ प्रतिशत) 


उत्तर पूर्बी प्रदेश 


बंगाल ३,१०,०९,४३४ २,७३,०१,०६१ 
अआसाम ३४,४२,४७ ६ ६७,६२,२९४ 
३,६४,४३७,६१३ ३,४०,६३,३४९२ 


(४१.६६ प्रतिशत) (४८.३१ प्रतिशत) 


शेष ब्रिटिश भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक २ करोड़ के लगभग 
हैं जो कि १८ करोड ८० लाख जन संख्या में बिखरे हुए हें। 


इन अंकों से यद्द प्रकट है कि मुस्लिम लीग द्वारा मांगा हुआ एथक 
सम्पूर्ण प्रभुस्व संपन्‍न पाकिशतान राज्य बनने से साम्प्रदायिक अ्रल्पसंख्यकों 
की समस्या हल नहीं होती, ओर न ही ऐसे पाकिस्तान में आसाम 
तथा पंजाब तथा बंगाल के वे जिले जिनमें जनता मुख्यतः अमुस्लिम 


हो । 


सन १६३४ का संविधान 


है सम्मिलित करना न्याययुक्त है। प्रत्येक युक्ति जो कि पाकिस्तान के 
पक्त में दी जा सकती है वही अमुस्लिम प्रदेशों को पाकिस्तान से प्रथक 
रखने के लिये दी जा सकती है। यह विषय सिखों की अवस्था पर विशेष 
प्रभाव डालता हे । 


७, छोटा पाकिस्तान भी नहीं : अतः हमने यह विचार किया कि 
क्या एक छोटा पाकिस्तान जो मुस्लिम बहुमत के प्रदेशों तक सीमित 
दो समभोते का सम्भवतः आधार बन सकता है। मुस्लिम लीग ऐसे पाकि- 
स्तान को सवंथा अ्रव्यवहारिक समझती है क्‍योंकि इस से निम्न प्रदेश 
पाकिस्तान से निकल जाते हैं: 


अर, पंजाब में सारा अम्बाला तथा जलंधघर का डिवीजन 


ब. सिलहट जिले के अतिरिक्त सारा ग्रासाम 


ज. पश्चिमी बंगाल का भाग जिस में कलकत्ता सम्मिलित है। 


( कलकत्त में मुस्लिम जनसंख्या केवल २३.६ प्रतिशत है| ) 


हमारा भी यह विश्वास है कि कोई भी ऐसा मार्ग, जिससे पंजाब 
और बंगाल का पूर्णतः विभाजन हो, जेसा कि इसमें होता, इन प्रान्तों के 
निवासियों के बहुत बड़े भाग को इच्छा तथा हितों के विपरीत होगा। 
बंगाल और पंजाब की अपनी अपनी भाषा, इतिहास तथा परम्परायं हैं। 
इसके श्रतिरिक्त पंजाब के बटवारे से सिखों का अवश्य विभाजन हो जाता 
तथा वे सीमा के दोनों ओर पयाप्त संख्या में रह जाते। अतणव हम 
विवश हो कर इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि न छोटे न बड़े सम्पूर्ण 
प्रभुत्व॒ सम्पन्न पाकिस्तान से साम्प्रदायिक गुत्थी सुलक सकती है। 


८. पाकिस्तान से अन्य हानियां : उपरोक्त युक्तियों के महान बल 
के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रशासन सम्बन्धी, श्रार्थक तथा सेनिक विचार भी 
हैं। भारत के यातायात, डाक तथा तार की सारी व्यवध्था संयुक्त भारत 
के आधार पर बनी है। उन्हें खंडित करने से भारत के दोनों भागों को 
गंभीर हानि होगी। संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिये तो युक्ति और भी 
प्रबल है, भारतीय सेना सारे भारत की रक्षा के लिये ही बनाई गई है और 


ष्न्क्न 


भारत--नये संविधान 


उस के दो खंड करने से भारतीय सेना की उच्च कायक॒ुशलता 
तथा परम्परा को घातक धक्का लगेगा एवं भयानक परिणाम होंगे। 
भारतीय जल भर वायु सेनाओं की शक्ति बहुत कम हो जायेगी। 
प्रस्तावित पाकिस्तान के दो भागों में बहुत ही सुभे्य सीमाये हैं और गहराई 
के युद्ध ([2९(९०॥८९ )॥ ॥0070) में रक्षा पाक्रिस्तान का क्षेत्रफल काफी 
हीं होगा । 


&. एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि खंडित भारत के साथ 
मिलने में देशी राज्यों को भी अ्रधिक कठिनाई होगी। 


१०. श्रन्त में एक भीगोलिक तथ्य भी है कि प्रस्तावित पाकिस्तान 
राज्य के दो भाग लगभग ७०० मील दूर हैं ओर युद्ध एवं शांति दोनों में 
उनके बीच संचार ( (*0777॥ प08(/078 ) हिन्दुस्तान की सद्भावना पर 
निभर होगा । 


९१, अतएव हम ब्रिटिश सरकार को यह सिफारिश नहीं कर सकते 
कि जो श्रधिकार इस समय ब्रिटिश हाथों में हैं वह दो सर्वथा प्रथक सम्पूर्ण 
प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों को सोप दिए जाये । 


से रे छः 


१४. देशी राज्य स्व॒तन्त्र होंगे : अपनी सिफारिश प्ररतुत करने से 
पहले हम देशी राज्यों के ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध को लेते हैं । यह बिल्कुल 
स्पष्ट है कि भारत के स्व॒तन्त्र होने के पश्चात, चाहे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के 
अन्तरगंत चाहे बाहर, जो सम्बन्ध अब तक देशी नरेशों तथा ब्रिटिश सम्राट 
में थेवेन रह सकेंगे। प्रभुसत्ता न ही ब्रिटिश सम्राट रखेगा और न नये 
शासन को ही दस्तांतरित की जाएगी | यह तथ्य उन्होंने पूर्णतः मान लिया 
है जो कि राज्यों की ओर से हम से मिले थे। उन्होंने इसके साथ ही हमें 
आश्वासन भी दिया है कि राज्य भारत के नए विकास में सहयोग देने को 
तत्पर तथा उसके इच्छुक हैं। यह सहयोग किस रूप में होगा यह नवीन 
सांविधानिक रूपरेखा बनाते समय विचार विनिमय का विषय है तथा यह किसी 
प्रकार श्रावश्यक नहीं है कि यह सहयोग सारे राज्यों के लिए एक रूप में हो । 
अ्रत: हमने निम्न कंडिकाओं में जितना विस्तृत विवरण ब्रिटिश भारत के प्रांतों 
करा लिखा है उतना राज्यों का नहीं । 


प्न्ु 


सांविधानिक वार्ता 


१७. नह योजना का भझाधार : अ्रव हम वह हल बताते हैं जो कि 
हमारे विचार में सारे दलों के दावों के प्रति न्‍्यायपूर्ण होगा और साथ साथ 
सारे भारत का एक स्थायी तथा व्यवहारिक संविधान बनाने के लिए संभवतः 
समुचित होगा । 


हम सिफारिश करते हैं कि संविधान निम्नलिखित आधार पर बने : 


(१) एक भारतीय संघ होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत ओर राज्य 
हों तथा वह निम्न विषयों को संभाले, सुरक्षा, विदेशी नीति तथा संचार, ओर 
उसे इन विषयों के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने की शक्ति होनी 
चाहिए । 


(२) संघ के लिए एक कार्यपालिका तथा एक व्यवस्थापक मण्डल 
होना चाहिए जो ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से बनेंगे । 
कोई प्रश्न जो महान साम्प्रदायिक महत्व का हो उस को निश्चित करने के 
लिए व्यवस्थापक-मंडल में दोनों बड़े सम्प्रदायों में से प्रत्येक के उपस्थित तथा 
मत देने वाले सदस्यों के बहुमत को ओर उपस्थित तथा मत देने वाले कुल 
सद॒स्यों के बहुमत की आवश्यकता होनी चाहिए। 


(३) संघीय विषयों के अतिरिक्त सारे विषय ओर शेष अधिकार 
प्रांदों में निहित होने चाहिएं। 

(४) उन अधिकारों और विषयों के श्रतिरिक्त जो कि वे संघ को 
अपित करेंगे शेष सब विषय तथा अ्रधिकार राज्यों के पास रहेंगे । 


(५) प्रान्तों की स्वतन्त्रता : प्रान्त वर्ग बनाने के लिए स्वतन्त्र 
होने चाहियें जिनमें कार्यपालिका तथा व्यवस्थापक मण्डल हों तथा प्रत्येक 
वर्ग सामान्य रूप से रखने के विषयों का निर्णय कर सके [ १६ (४७) और 
(२५) कंडिका से तुलना करिये। ] 


(६) संघ तथा वर्गों के संविधान में एक उपबन्ध होना चाहिए जिस 
से दस दस वष के बाद कोई प्रांत, अपनो व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से 
संविधान में परिवततेन की मांग कर सके। 


१६, हमारा यद्द उद्द श्य नहीं है कि उपयुक्त कार्य क्रम के अनुसार 


जन. 


& ०५ 
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संविधान का विस्तृत विवरण रखे, अपितु हमारा उद्देश्य ऐसी रूपरेखा बनाने 
का है जिससे कि भारतीय भारत के लिए संविधान बना सके' । 


यह सिफारिश करना भी हमारे लिएु इस कारण आवश्यक हो गया 
है कि बिना इस के दो बड़ी जातियों को संविधान निर्मान्री सभा में लाने की 
आशा नहीं रही थी । 


१७, अब हम संविधान निर्माण के लिए व्यवस्था की चर्चा करते हैं, 


जिसे अ्रब स्थापित करना चाहिए, जिससे कि नया संविधान बनना सम्भव 
हो सके । 


१८ संविधान सभा में प्रतिनिधित्व : एक नयी वेधानिक 
व्यवस्था निश्चित करने के लिए. एक सभा बनाने में यह समस्या है कि सारी 
जनता का सम्भवतः विस्तृत तथा ढीक प्रतिनिधित्व किस प्रकार प्राप्त किया 
जाये । सब से सनन्‍तोषजनक उपाय तो स्पष्टतया वयस्क मताधिकार पर चुनाव 
होता किन्तु ऐसी चेष्टा करने से नये संविधान के निर्माण में स्वथा अस्वीकार्य 
विलम्ब होगा। व्यवहारिक तरीका यही है कि अभी चुनी हुईं प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं से निर्वाचन संस्थाओं का काम लिया जाये। किन्तु 
उनकी बनावट में दो बात हैं जो इसमें कठिनाई उत्पन्न करती हैं। एक तो 
प्रांतीय सभाओं की सदस्य संख्या प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या से अनुपात नहों 
खातो । उदाहरणाथ $ करोड़ की जन संख्या वाले आसाम में १०८ सदस्यों 
की धारा सभा है पर ६ गुनो जनसंख्या वाले बंगाल में केवल २९० सदस्यों 
की सभा है। दूसरे साम्प्रदायिक पंचाट द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए हुए वजन 
के कारण प्रस्येक प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सम्प्रदायों की संख्या उनकी 
प्रांत में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नहीं है यथा मुसलमानों के लिये 
बंगाल धारा सभा में ४८ प्रतिशत स्थान हैं यद्यपि वे प्रांत की जनसंख्या के 
१९ प्रतिशत हैं | इन बातों के ठीक करने के भिन्‍न भिन्‍न उपायों पर बहुत 
ध्यान से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहेँचे हैं कि अधिकतम 
न्‍्यायपुर्ण ओर व्यवहारिक योजना यह है कि : 


(अर) प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अ्रनुपात से स्थान दिए 


जायें, लगभग १० लाख के पीछे एक, यह वयस्क मताधिकार के निकटलम्त 
योजना हे | 


सांविधानिक वार्ता 


(ब) प्रांत को मिले स्थान प्रत्येक बड़ी जाति में उसकी संख्या के 
अनुपात से बांट जायंगे । 


(ज) यह उपबन्ध हो किप्रांत में प्रत्येक जाति के लिए नियत 
प्रतिनिधि उसकी व्यवस्थापिका सभा के उसी जाति के सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित हों । 


हमारे विचार में इस प्रस्ताव के लिए यह पर्याप्त है कि केवल हिन्दू, 
मुस्लिम तथा सिख तीन ही बड़ी जातियां मानी जायें ओर “व्यापक” जाति 
में मुस्लिम तथा सिखों के अतिरिक्त सब आ जायें। क्‍यों कि अन्य जातियों 
को प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डलों में प्राप्त विशेष स्थानाधिकार (वजन) न 
रहेगा अ्रतः हमने २०वीं कंडिका में उनके हितों के विषय में पूण प्रतिनिधित्व 
देने का प्रबन्ध किया है । 


१६, (१) अतएव हमारा यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्तीय व्यवः्था- 
पिका सभा द्वारा निम्नलिखित संख्या में प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे, सभा का 
प्रत्येक भाग व्यापक, मुस्लिम या सिक्ख अपने अपने प्रतिनिधि अनुपात से 
“एकल संक्राम्य भताधिकार” की प्रणाली से चुनेगा : 


प्रतिनिधित्व का क्रम 





“अ' शाखा 

प्रान्‍्त व्यापक मुस्लिम योग 
मद्रास 3९ 9 ७६ 
बम्बई १६ २ २१ 
युक्तप्रान्त ४७ पर 0३4 
बिहार ३१ ह ३६ 
मध्यग्रान्त १६ १ १७ 
उडीसा 8 ० 8 

कुल योग.,..... १६७ २० १८८७ 
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महायोग'* ३८९ 


नोट:-- चीफ कमिरनरों के प्रांतों के लिए इस प्रकार प्रतिनिधित्व होगा कि 
केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में दिल्‍ली तथा श्रजमेर मेरवाड़ा के प्रतिनिधि 
“अर! शाखा में मिल जायंगे ओर उसी शाखा में कुर्ग व्यवरथापिका परिषद्‌ 
का एक प्रतिनिधि आ जायेगा । 'ब? शाखा में एक ब्रिटिश बलूचिस्तान का 
प्रतिनिधि जोड़ दिया जायेगा | 


(२) राज्यों को प्रतिनिधित्व : हमारी यह इच्छा है कि अश्रन्तिम 
रूप संविधान सभा में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये जो कि ब्रिटिश 
भारत के लिये स्वीकृत जनसंख्या के हिसाब से ६३ स्थान से शअ्रधिक नहीं 
होगा । उन्हें भेजने की प्रणाली विचार विमश से तय की जानी होगी। 
प्रारम्भिक अवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व वार्ता समिति? करेगी । 


डे 


$ की 
साविधानिक वार्ता 


(३) इस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधि यथासंभव शीघ्र ही नई देहली 
में अपनी बेठक करेंगे | 

(४) एक प्रारंभिक बेठक होगी जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित 
होगी, एक सभापति और श्रन्य पदाधिकारी चुने जायंगे तथा एक परामश 
दान्नी समिति (देखिये नीचे कंडिका २०) बेठाई जायेगी जो कि इन विषयों 
पर परामश देगीः--- 

नागरिक अ्रधिकार, अल्पसंख्यक, कबायली तथा घथक किये हुए प्रदेश । 


तेत्पश्चात प्रान्तीय प्रतिनिधि इस कंडिका की उपकंडिका (१) में 
लिखित अ” 'ब' तथा “'ज”? शाखाओं में बट जायेंगे [क'डिका १४ (५) 
से तुलना करे ]। 


(९) यह शाखाय अपनी अ्रपनी शाखा के प्रान्तों के लिये प्रांतीय संवि- 
धान बनाएगी तथा यह निश्चित करंगी कि कोई वर्गीय संविधान बनाया जाये 
या नहीं अर यदि बनाया जाये तो वर्ग क्‍या क्‍या प्रान्तीय विषय 
संभाल, निम्नलिखित उपकंडिका (5) के उपबंधों के श्रनुसार प्रान्तों को वर्गों 
में से निककने की स्वतन्त्रता होगी । 


(६) शाखाओं तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि संधीय संविधान बनाने 
के लिये फिर समवेत होंगे । 


(७) उपयु क्त कंडिका १४ के उपबंधों में परिवर्तन सम्बन्धी या कोई 
बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न सम्बन्धी प्रस्ताव संविधान सभा में दोनों जातियों के 
प्रतिनिधियों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमतों से ही स्वीकृत 
होगा । सभापति यह निणंय करेगा कि कोन सा प्रस्ताव बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न 
से सम्बन्धित है तथा यदि किसी जाति के प्रतिनिधि बहुमत से प्रार्थना करेंगे तो 
सभापति अपना निर्णय करने से पूव संघीय न्यायालय से परामर्श भी करेगा। 


(८) ज्यों ही नवोन संविधान की ब्यवस्था कार्यान्वित होंगी त्यों ही 
प्रान्तों को अपने वर्ग से निकलने का अधिकार होगा। नये संविधान के अ्रन्तगंत 
प्रथम निर्वाचन के पश्चात्‌ प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा यह निश्ंय करेगी । 


२०, नागरिक अधिकार, अ्रल्यसंख्यकों ओर कबाइली तथा प्रथक 


& ९ 


भारत नये संविधान तक 


कृत प्रदेशों सम्बन्धी परामश समिति में प्रभावित द्वितों का प्रतिनिधित्व होगा 
ओर उनका कार्य यह होगा कि वे संघीय संविधान सभा को मूलाघिकारों की 
सूची, अल्यसं उ्यकों के संरक्षण के जिये घारायं, तथा कबाइली एवं एथक कृत 
प्रदेशों की शासन व्यवस्था के लिये योजना के विषय में परामर्श दूं तथा यदद 
भो बताये कि ये अधिकार प्रान्तीय, वर्गीय या संघीय किस संविधान में रखने 
चाहिये । 


२१, वायसराय अब प्रांतीय व्यवस्थापक मंडलों से निवेदन करेगा कि 
अपने अपने प्रतिनिधि चुनना आरम्भ कर तथा राज्यों को कह्देगा कि एक वार्ता 
समिति बनाय॑ । | 


आशा की जाती है कि कार्य की विषमता जितनी जल्दी होने देगी 
उतमी शोघ्रता से ही संविधान बनेगा तथा अंतरिम काल यथासंभव छोटा 
होगा । 


२२. शक्ति हस्तान्तरित करने के कार्य से उत्पन्न प्रश्नों पर श्रावश्यक 
बात॑ तय करमे के लिये यह आ्रावश्यक होगा कि संघीय संविधान सभा और 
ब्रिटेन में एक संधि हो । 


२३. अन्तरिम सरकार : जब तक संविधान निर्माण का काय चले 
तब तक भारत का प्रशासन तो चलाना ही होगा। अ्रतः हम मुख्य राज- 
नतिक दलों के समर्थन से एक श्न्तिरिम सरकार बनाने के प्रश्न को बहुत 
महत्व देते हें ।............ वायसराय ने पहले ही इसके लिये वार्ता आरम्भ 
करदी है तथा वह शीघ्र ही ऐसी अन्तरिम सरकार बनाने की आशा करते हें 
कि जिस में युद्ध विभाग सहित सारे विभाग जनता के विश्वस्त नेता संभालेंगे । 
ब्रिटिश सरकार उसे पूर्ण सहयोग देगी ।” 


१२, योजना की त्रटियां 


उपयुक्त योजना बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी तथा उसमें 
जनतन्त्रवाद के सिद्धांतों की कुछ झलक अवश्य थी पर उसमें कई त्र टियां भी 
थीं जिस कारण वद् पूर्णतः सफल न द्वो सकी । ६म इस योजना पर कंडिकाश्रों 
के क्रमानुसार टिप्पणी करंगे : 
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सांविधानिक वार्ता 


अ. राज्यों की समस्या : १४वीं कंडिका में राज्यों को भारतीय 
संघ से प्रथक रहने की जो स्वतन्त्रता दी गईं थी वह कठिनाई उत्पन्न कर 
सकती थी। राइ्सभा चाहती थी कि राज्यों के प्रतिनिधि भी प्रान्तों के समान 
जनता द्वारा निर्वाचित हों। 


१४ व। कंडिका की उपकंडिका (२): चाहे यह शत राष्ट्सभा ने मान 
ली थी पर यह जनतंत्रवाद के सिद्धांत के सव था विहद्ध थी तथा एक सम्प्रदाय 
को प्रगति में बाधा डालने की अनुमति देती थी। 


ब. यूरोपियन सदस्यों का प्रश्न ः १६ वीं कंडिका में प्रतिनिधि 
मंडल से कुछ त्रुटियां रह गई थीं। एक तो यह कि आसाम और बंगाल की 
धारा सभाओं में ३४ यूरोपियन सदस्य थे जो कि “व्यापक! सदस्यों के साथ 
मिल कर ७ प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज सकते थे। यद्यपि प्रान्त में उनकी 
कुल जनसंख्या २१,००० थी। इसका अथ यह होता १८ वीं कंडिका की 
भावना के विरुद्ध व्यापक! सदस्यों में कुछ मुसलमानों का समर्थन करने वाले 
प्रतिनिधि आ जाते । यह याद रखने योग्य है कि 'ज? शाखा में व्यापक और 
मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या में केवल दो का अन्तर था, अतः वहां सात 
सदस्यों से ही बहुमत में बहुत अन्तर हो जाता। राष्ट्सभा के आपत्ति डठाने 
पर प्रतिनिधि मंडल ने अपनी न्रटि मान ली और यूरोपियन सदस्यों से यह 
घोषणा करवादी कि वे मत नहीं देंगे तथा अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में 


नहीं भेजेंगे। इस से यह त्रुटि दूर हुईं । 


इसी कंडिका में कुर्ग तथा बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के 
बारे में रा्सभा ने कुछ आपत्ति की थी कि निर्वाचन ऐसा हो जिससे जनता 
के प्रतिनिधि आये । 


ज. वर्गीकरण, अनिवाय या नहीं : सबसे अधिक भगड़े का 
प्रश्न वर्गीकरण का था जो इस योजना से ओर भी उलमन में पड़ गया। राष्ट्र 
सभा के प्रधान ने २० मई १६४६ के पन्न में निम्न आलोचना करके इस प्रश्न 
को स्पष्ट किया था : 


“संविधान के आधारों के विषय में ग्रापकी सिफारिशों की कंडिका १९ 
में लिखा है कि 'आ्रान्त वर्ग बनाने के लिये स्वतन्त्र होने चाहिय॑ जिन में कार्य 
पालिका तथा व्यवस्थापक मंडल हों तथा प्रत्येक वर्ग सामान्य रूप से रखने के 


बन 
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सांविधानिक वार्ता 


विषप्रों का निर्णय कर सके [ कंडिक १४ की उपकंडिका (५) ]/ इससे 
जरा पहले आप लिख। हैं कि, 'संघीय विषयों के अतिरिक्त सारे विषय तथा 
शेष अधिकार प्रान्तों में निहित होते चाहिय [कंडिका १९ (३)] |! किन्तु बाद 
में आप लिखते हैं [ देग्वये कंडिका १६ की उपकंडिका (७) तथा (९) ] कि 
संविधान सभा में प्रान्तों के प्रतिनिच्रि तीन शाखाओं में बद जायंगे तथा वे 
शाखाय अपनी अपनी शाखा के प्रान्तों के लिये प्रान्तीय संविधान बनायंगी 
तथा यह निश्चित करंगी कि कोई वर्गीय संविधान बनाया जाये या नहीं ।” इन 
दो एथक प्रथक उपबंधों में एक महान अन्तर दिखता है। आधारभूत उपबंधों 
में तो प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गईं है कि वे जो चाहें करें, पर बाद में 
इस मामले में कुछ अनिवायता प्रतीत होती है जो कि उस स्वतन्त्रता का हनन 
करती है। यह ठीक है कि बाद में एक प्रान्त वर्ग में से निकल सकता है किन्तु 
यह स्पष्ट नहीं है कि एक प्रान्त के उसके प्रतिनिधियों को अपनी इच्छा के 
विरुद्ध कुछ भी करने के लिये केसे दबाया जा सकता है। कोई प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिका सभा अपने प्रतिनिधियों को कदाचित यह आदेश दे सकती है कि वे 
किसी वर्ग में या किसी विशेष वर्ग या शाखा म॑ प्रवेश न कर । 'ब? तथा “ज' 
शाखाय बनने से यह स्पष्ट है कि एक हो प्रांत शाखा में प्रमुख रहेगा, शाखा “ब? 
में पंजाब ओर शाखा “ज? में बगाल । यह सम्भव है कि ये प्रमुख प्रान्त सिंध, 
सीमाप्रान्त या आसाम की इच्छाओं के सवंथा विपरीत संविधान बना दें। ये 
कदाचित निर्वाचन के ऐसे नियम बनाद॑ कि प्रान्तों के बाहर निकलने के उपब'घ 
को भी व्यथ कर दे । ऐसी तो आ्रापकी इच्छा नहीं हो सकती क्यों कि यह बात 
योजना के मूल सिद्धांतां तथा नीति के विरुद्ध होगी ।”” 


गांधी जी ने इस योजना का यह अर्थ निकाला कि वर्गीकरण 
अनिवाय॑ नहीं है । इस के उत्तर में प्रतिनिधि मंडल ने एक 
ओर वक्‍तज्य निकाक्ष कर २९ मई को स्पष्ट किया कि उनकी 
इच्छा अनिवाय वर्गीकरण की ही थी। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि 
“प्रतिनिधिमंडल विधिनिर्माता तथा न्यायालय दोनां नहीं धन सकता। 
योजना का अर्थ निकालने का अधिकार उन्हें नहीं है, यह कार्य कोई न्यायालय 
ही कर सकता है।” राष्ट्रसभा ने इसका यही अर्थ माना कि प्रान्तों को वर्ग 


को 


में जाने या न जाने की स्वतन्त्रता है तथा इसी अर्थ को मान कर वे संविधान 
सभा में जाकर क< करने के लिये ऊेयार हो गये । 
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१३, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार 


रापूसभा ने एक और प्रश्न संविधान सभा की सम्पूर्ण प्रभुता का 
उठाया था कि वह जैसे चाहे संविधान बना सकती है तथा कंडिका १६ (७) के 
दोनों जातियों के बहुमत वाले उपबंध पर चज्नते हुये सभा इस समस्त योजना 
को भी बदल सकती है। राष्ट्र सभा के प्रधान ने लिखा था “हम जनता ओर 
संविधान सभा के सदस्यों के पास आपकी सिफारिशों की त्रटियों को दूर करने 
के सुझाव लेकर जायेंगे ।”” 


इस के उत्तर में २२ मई १६४६ के पत्र में भारत मनन्‍्त्री ने लिखा था 
कि “एक बार संविधान सभा बनकर इस आधार पर काय आरम्भ कर देगी तो 
स्वभावतः हमारी कोई इच्छा नहीं है कि उसके काय में हस्तक्षेप कर या डस के 
निर्णयों का विरोध करें । जब संविधान सभा अपना काय पूरा कर 
लेगी तब ब्रिटिश सरकार संसद में आवश्यक प्रस्ताव रखेगी, जिससे कि भार- 
तीय जनता को प्रभुता श्रर्पित कर दी जाये। केवल दो ही शत होंगी जो 
कदाचित विवादास्पद नहीं हें अर्थात अल्पसंख्यकों के लिये उचित संरक्षण 
तथा ब्रिटेन से शक्ति हस्तांतरित करने के विषय में संधि झरने की इच्छा ।”? 
यह आश्वासन राष्ट्रसभा को प्रसन्‍नता उत्पन्न करने वाला था, पर मुस्लिम 
लीग संविधान सभा की प्रभुता से चिढ गई। 

अन्त में २३ वीं कंडिका की अन्तरिम सरकार के विषय में भयंकर 
विवाद चला । पहले तो राष्ट्रसभा ने यह आश्वासन मांगा कि यह सरकार पूर्ण 
अधिकारों वाली होगी तथा दूसरे यह एक दम बन जायेगी । पहले आश्वासन 
के विषय में वायसराय ने कहा कि “उसकी वंधानिक स्थिति तो १६३५ के 
संविधान के अनुसार ही होगी परन्तु में उसके कार्य में हस्तक्षप न करू'गा।”? 
समय के प्रश्न पर कईं मास व्यतीत हो गये तथा राष्ट्रसभा अधीर हो उठी 
उसका यह मत था कि संविधान बनने में तो समय लगेगा ओर कई रोड़े भी 
अटकेगे, अतः वास्तविक लाभ तो राष्ट्रीय सरकार बनने से ही हो सकता है, 
संविधान तो दूर की चीज है । 


१४, सिक्‍खों तथा मुसलमानों की प्रतिक्रिया 


उधर मुस्लिम लींग को वायसराय ने यह संकेत दिया कि वह अंतरिम 
सरकार में केवल १२ सदस्य लेने का प्रयत्न करेगा जिन में लीग के, £ राष्ट्र 
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सभा के (वही समता के आधार पर), एक ईसाई तथा एक सिख होंगे । इस 
लोभ में लीग ने १६ मई की योजना को यह कह कर स्वीकार कर लिया कि 
“हम पाकिस्तान बनाने की सम्भावना पर इसे मानते हैं तथा संविधान सभा में 
सम्मिलित होकर यह ध्यान रखंगे कि प्रांतों तथा वर्गो को संघ से निकलने का 
अधिकार तथा अवसर है ।” उन्होंने यह भी कहा कि वे जब आवश्यक सममेगे 
संविधान सभा से निकल सकते हैं। उधर सिखों में इस योजना से असनन्‍तोष 
हुआ क्यों कि उनके लिये मुसलमानों के समान संरक्षण नहीं रखे गये श्रे और 
उनको सबल पाकिस्तानी वर्ग में डाल दिया गया था। पर उनकी आपत्तियों 
को अ्रवहेलना कर दी गई । 


१५, अन्‍न्तरिम सरकार के निर्माण विपयक वाता 


झब अन्तरिम सरकार के लिये वाता आरम्भ हुईं । वायसराय ने 
१६४९ के शिमला सम्मेलन के आधार पर यह योजना रखी कि अन्तरिम सर- 
कार में  राष्ट्सभा के हिन्दू तथा < मुस्लिम लीग के मुसलमान, एक सिख 
तथा एक ईसाई लिया जाये ओर इसके अतिरिक्त यह भी नियम हो कि किसी 
बढ़े साम्प्रदायिक निर्णय के लिये दोनों जातियां का बहुमत आवश्यक हो । 

बदली हुईं परिस्थितियों में यह प्रस्ताव अस्वीकार्य था । इसमें हरिजनों 
को एक स्थान प्थक न देकर हिंदुओं को और भी हानि पह़ुँचाई गई थी। 
समता का सिद्धांत तो बुरा था ही, समता के साथ साथ दोनों जातियों 


के बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत होने का नियम बुरा था। “दोनों मिल 


कर अ्न्तरिम सरकार का काय सबंधा असम्भव कर देते तथा गतिरोध अवश्य 
होता ” ( राष्ट्र सभा का १३ जून का पत्र ) । राष्ट्र सभा ने १२ के स्थान 


पर १५ सदस्यों का एक मन्त्रिमण्डल बनाने का सुकाव रखा क्‍यों कि इस से 
कम में सुचारु रूप से काम चलना असंभव था। राष्ट्रभा अपना एक 


सुसलमान अवश्य रखना चाहती थी। 


इस के अतिरिक्त विभागों के वितरण पर भी समझौता नहीं होता था। 
फिर छीग ने जो क्षाम दिये उनमें एक ऐसा व्यक्ति था जो कि राष्ट्रभा के 
प्रांत, सीमाप्रान्त का निवासी था तथा निम्रांचन में पराजित हो गया था। 
शघछूसभा ने उस पर आपत्ति की तो वायसराय ने उत्तर में कहा “किसी दुल को 
दूसरे दल के नामों पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है ।” फिर वायसराय ने 
६ राष्ट्सभा तथा < लीग के तथा २ अन्य सदस्य लेकर मन्त्रिमयडल बनाना 
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चाहा। इस में भी उसका उद्द श्य समता का था क्यों कि राष्ट्सभा को € हिंदू 
ओर १ हरिजन रखने की अनुमति दी गईं थी। वे मुसलमान नहीं रख सकते 
थे। यदि समता मान ली जाती तो लीग स्वतन्त्र भारत के प्रत्येक मंत्रिमएडल 
में भी समता का दावा करती और जनतन्त्रवाद नष्ट हो जाता । सिद्धांतानुसार 
तो केवल राष्ट्रसभा को ही मन्त्रिमणएडल बनाने का अशधकार था क्‍यों कि 
व्यवस्थापिका सभा में उसका बहुमत था । यदि विरोधी दल को लिया भी 
जाये तो समता केसी । इसके अतिरिक्त राष्ट्सभा चाहृती थी कि पारसियों 
ओर अन्य छोटी जातियों को भी स्थान मिले तथा हरिजनों को कम से कम दो 
स्थान मिले । लीग के प्रस्तावानुसार बहुसंख्यक हिंदू जाति को अल्पसंख्यक 
बनाने का प्रयत्न किया गया था जो घोर अ्रनर्थ था। यदि वायसराय के अनु- 
सार किसी दल को दूसरे दलों के नामों पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं था 
तो लीग को राष्ट्सभा के मुसलमान पर भी आपत्ति नहीं हो सकती थी । इन 
कारणों से बहुत समय तक पतन्न व्यवहार होता रहा परन्तु मन्त्रिमणडल नहीं 
बन सका । 


१६, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 


राष्सभा ने २६९ जून १६४६ के पत्र में १६ मई की योजना को अपने 
अर्थ के अनुसार मान लिया पर बिना राष्ट्रीय मुसलमान के अथवा समता के 
आधार पर अन्तरिम सरकार नहीं बनाई । अन्त में लीग से तंग आकर वाय- 
सराय ने राष्ट्र सभा के नये प्रधान पं० नेहरू का अन्तरिम सरकार बनाने का 
कार्य सांप दिया। पं० नेहरू ने लीग को अपनी ओर से अन्तरिम सरकार में 
आमंत्रित किया पर उन्होंने उसर निमंत्रण को ठुकरा दिया तो पं० नेहरू न 
नवम्बर १६४६ में एक सरकार बनाली जिस में उन्होंने राष्ट्सभा के हिंद, हरिजन 
तथा मुसलमान के अतिरिक्त दो बाहर के मुसलमानों को भी ले लिया तथा दो 
तोन मुसलमानों के स्थान रिक्त भी छोड़ दिये । इन के साथ साथ एक पारसी, 
एक ईसाई झोर एक सिख भी लिया गया । 


१७, लीग वालों के उपद्रव 


इस पर लीग ने प्रबल विरोध आरंभ कर दिया तथा पूर्वी बंगाल के नवाखाली 
जिले में अमुस्लिमों की हत्या, उनका माल जलाना, उनकी रूत्रियों पर अमानुषिक 
अत्याचार आदि आरम्भ कर दिये। उभर संविधान सभा के निर्वाचन हो चुके 
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थे और उसकी प्रथम बेठक नई दिल्‍ली में & दिसम्बर १६४६ को होनी निश्चित 
हुई थी पर लीग ने उसमें भाग न लेने की घोषणा कर दी। दिसम्बर के 
आरम्भ में ब्रिटिश सरकार ने राएसभा तथा लीग के नेताओं को एक बार 
ब्रिटेन बुलाकर समभझोता करने की अन्तिम चेष्टा की पर यह भी असफल रही । 
लीग असहयोग पर अड़ी रही तथा देश भर में उपद्गबव करने की तेयारी करती 
रही । 


१८, संविधान सभा का उद्घाटन 


६ दिसम्बर १६४६ को संविधान सभा का बड़ी घूम धाम से उद्घाटन 
हुआ । लीगी सदस्य अनुपस्थित थे | सदस्यों ने देशभक्ति की शपथ ली तथा 
डा० राजेन्द्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना । पहले राष्रसभा ने इस आशा 
में कि शायद लीग सहयोग करना आरम्भ करदे, धीरे धीरे काय आरम्भ कर 
दिया । २१ दिसम्बर १६४६ को देशी राज्य वार्ता समिति से बात चीत करने के 
लिये ६ सदस्यों की एक वार्ता समिति बनाई गईं क्‍यों कि राज्यों के लिये रिक्त 
छोड़े हुये ६३ स्थान भरना आवश्यक था। उसको बात करने के लिये निम्न 
विषय सांपे गये : 
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(अर) १६ मई १६४६ की प्रतिनिधिमंडल योजनानुसार राज्यों के लिये 
त अधिकतम &£३ स्थानों का राज्यों में बटवारा, तथा 


#+ ७ 


(ब) संविधान सभा में राज्यों के प्रतिनिधि भजने की प्रणाली निश्चित 
करना । 


जब लीग के श्राने की आशा ही नहीं रही तब संविधान सभा ने जन- 
बरी १६४७ के अन्त में अन्य कई समितियां नियुक्त की जिनके नाम तथा 
कार्यक्षेत्र निम्न लिखित थे : 


१. २४ जनवरी १६४७ को नियुक्त अल्पसंख्यकों तथा मूलाधिकारियों 
पर परामश देने वाली समिति जिसके लिये प्रतिनिधि मण्डल की योजना की 
२० बीं कडिका में उपबंध था। इस समिति के नेता सरदार बल्‍लभ भाई पटेल 
थे तथा इसमें <€ सदस्य थ । 
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इस समिति ने निम्नलिखित उप-समितियाँ नियुक्त की :-- 

(१) अल्पसंख्यक उपसमिति (२६ सद॒स्य )। 

(२) मूलाधिकार उप-समिति ( १२ सदस्य )। 

(३) तीन उप-समितियाँ जो भारत के विभिन्‍न भागों में आदिम- 
जातीय लोगों के विषय में पड़ताल करने के लिये नियुक्त 
हुईं थीं । 

२. २५ जनवरी १६४७ को नियुक्त संघीय अधिकार समिति जिसका 


कार्य यह निश्चित करना था कि संघ को दिये हुये तीन विषयों में तथा धन 
प्राप्त करने के अधिकारों में क्या क्‍या निहित है । 


३. एक समिति २९ जनवरी १६४७ को नियुक्त हुई थी जो सभा 
का कार्यक्रम निश्चित करने के लिये थी । 
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पांचवां अध्याय 
भारत विभाजन ओर स्वराज्य 


१9, अवधि नियत 


मुस्लिम लीग और राष्ट्रसभा के असहयोग से त्रिशिश सरकार चिंतित 
हो गईं श्रोर श्रन्त में भारत को स्वतन्त्रता देने के लिए. ३० जून १६४८ 
अन्तिम तिथि निश्चित करदी गईं । 


२० जनवरी १६४७ को लोकसभा में बोलते हुए ब्रिटिश प्रधान मन्त्री 
श्री क्लेमेंट एटली ने कहा ; 


“॥, बहुत समय से ब्रिटिश सरकार की यह नीति रही है कि भारत में 
उत्तरदायी शासन की स्थापना करदी जाय । इसी नीति के अ्रनुसार भारतीयों 
को अधिकाधिक दायित्व सॉंपा जाता रहा है और आ्राज नागरिक शासन तथा 
सेनाओ्रों की बागडोर वहुत हद तक भारतीय अ्रसनिक व सेनिक अ्रफसरों के 
हो हाथ में है। वेधानिक क्षेत्र में भी, १६१६ तथा १६३९ में ब्रिटिश संसद द्वारा 
पास किए गए संविधानों द्वारा काफी राजनेतिक श्रधिकार भारतोयों को दिये 
गये थे । १६४० में संयुक्त सरकार ने इस सिद्धांत को मान लिया कि पूर्ण 
स्वतन्त्रता द्वारा भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाना चाहिए और १६४२ 
के प्रस्ताव में तो उन्होंने उन्हें युद्ध के पश्चात इस काय के लिए एक संविधान 
सभा की स्थापना करने के लिए आमन्त्रित भी कर दिया। 


१७५३ 


भारत--नये संविधान तक 


२. सम्राट की सरकार की धारणा है कि यह नीति सर्वोचित और प्रजा- 
तन्त्रवादी सिद्धांतों के अनुकूल है । जब से उन्होंने शासन भार सम्हाला हे 
इसकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न किया है। प्रधान मन्त्री के पिछले १९ 
माच के वक्तव्य द्वारा, जिसे संसद तथा देश में अनुमोदन प्राप्त हुआ था, यह 
स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत की भावी स्थिति तथा संविधान के सम्बन्ध 
में निश्चय करना भारतीयों का ही कार्य है और सम्राट की सरकार के मता- 
नुसार अब वह समय आ गया है जब भारत सरकार का दायित्व भारतीयों 
ही के हाथों में सॉप दिया जाय | 


३, भारत भेजे जाने वाले मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल ने पिछले वर्ष 
भारतीय नेताओं से विचार विनिमय करने में तीन मास से अधिक समय 
व्यतीत किया जिससे कि भावी संविधान की रूपरेखा आपस में तय की जा 
सके ओर शक्ति सोंपने का कार्य सुगमता तथा शीघ्रतापुर्वक सम्पन्न हो सके । 
जब मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल को यह विश्वास हो गया कि उनके पहल किए बिना 
कोई समभोता हो ही नहीं सकता, तभी उन्होंने अपने प्रस्ताव पेश किये । 


४, यह प्रस्ताव पिछली मई में जनता के सम्यख प्रस्तुत किए गए थे। 
इनके अनुसार यह निश्चय किया गया था कि भारत का भात्री संविधान वर्शित 
ढ'गों से स्थापित संविधान सभा द्वारा बनाया जाय और इस सभा में सब 
भारतीयों एवं ब्ृटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों । 


४, प्रतिनिधि मण्डल के लौट आने के बाद से केन्द्र में बहुसंख्यक 

० व पे ४ | [ 
जातियों के राजनतिक नेताओं की एक अन्तःकालीन सरकार स्थापित करदी गईं 
है जिसे वतमान संविधान के अ्रन्तर्गत विशाल अधिकार प्राप्त हैं। सब प्रान्तों 


आर 


में व्यवस्थापिका सभाओं के प्रति उत्तरदायी भारतीय सरकार ही शासन कर 


रही हैं। 


६, सम्राट की सरकार के लिए यह खेद का विपय है, कि श्रभी तक 
भारतीय दलों में मतभेद है जिनके कारण संविधान सभा के सुचारू काय में 
बाधाएं उपस्थित हो रही हें--जिसके लिए सभा की स्थापना हुई थी। इस 
योजना का सार यह है कि यह सभा पूरणरूप से प्रतिनिधित्व करने वाली होनी 
चाहिए । 
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भारत विभाजन ओर स्वराज्य 
जून १६४८ तक शक्ति सोंप दी जायगी 


७, सम्राट की सरकार की यह इच्छा है कि मंत्रीप्रतिनिधि मण्डल को 
योजना के अनुसार, भारत के विभिन्‍न दल्लों की स्वीकृति से बनाए गए संविधान 
द्वःरा निश्चित अधिकारियों को अपना दायित्व सॉप दिया जाय । किंतु दुर्भाग्यवश 
ऐसे संविधान तथा अधिकारियों का अस्तित्व में आजाना इस समय सम्भव 
नहीं मालूम होता । वतेमान अनिश्चित स्थिति विपद की आशंका से परे नहीं 
है और ऐसी स्थिति अनिश्चित समय तक रहने भी नहीं दी जा सकती। सम्राट 
की सरकार स्पष्टरूप से अपने इस निश्चय को सूचित कर देना 
चाहती है कि वह जून १६४७८ तक उत्तरदायी भारतोथों के हाथ में 
शक्ति सौंब देने के काये को सम्पन्न कर देगी | 


त्रिभाजन की सम्भावना 


८, महीनों के कठिन परिश्रम के बाद मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल संविधान 
निर्माण की बहुत हद तक स्वीकृत परिपाटि टू'ढ लेने में सफल हुआ था। यह 
उनके पिछली मई के कथमनों में स्पष्ट कर दिया गया था। सम्राट को सरकार 
ने तब यह स्वीकार कर लिया था कि वे पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त संविधान सभा 
द्वारा इन प्रस्तावों के अनुसार बनाय्रे गए. संविधानों को संसद में सिफारिश 
करेगी । किन्तु यदि उपरोक्त ७वें परे में निश्चित की गय्री तिथि तक सब 
प्रकार से प्रतिनिधित्व पूर्ण सभा द्वारा ऐसा संविधान न बनाया जा सका, ठो 
सम्राट की सरकार को यह विचार करना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय 
सरकार को, या विभक्‍त करके वतंमान प्रांतीय सरकारों को अथवा किसी ऐसे 
ढ'ग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के लिए सर्वाधिक लाभपूण हो, सत्ता 


गॉर्प ध्थ 


सोंपी जाय । 


६, यद्यपि जून १६४८ तक पूर्ण दायित्व सॉपा जाना शायद सम्भव 
न हो सके तब भी उसके लिए. आवश्यक तंयारियां तो पहले से ही होनी 
चाहियें। यह आवश्यक है कि नागरिक अधिकारियों की कायक्षमता का 
मापदुणड उतना ही ऊ'चा रखा जाय जितना अब तक रहा है तथा भारत की 
रक्षा का काय सुचारु रूप से हो। किन्तु यह निश्चित है कि ज्यों-ज्यों 
दायित्व सोंपने का कार्य आगे बढ़ता जायगा १६३४ के भारत शासन अधि- 
नियम की शर्तों को निभाना अधिकाधिक कठिन होता जायगा । निश्चित 
समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सोपने का उपबन्ध लागू हो जायगा। 


१७०० 


भारत--नये संविधान तक 
देशी रियासतें और सम्राट 


१०, जेसा कि मंत्री श्रतितिधिमण्डल द्वारा साफ साफ बताया गया था, 
सम्राट की सरकार श्रपनी प्रभुशक्ति के अंतर्गत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश 
भारत की किसी भी सरकार के सुपुद नहीं करना चाहती । अन्तिम रूप से 
दायित्व सोंपने से पहले सम्राट की प्रभुशक्ति का अन्त कर देने की कोई इच्छा 
नहीं हे किन्तु यह विचार किया जा रहा है कि इस अन्तरिम काल में व्यक्तिगत 
रूप से सम्राट हर देशी रियासत से पारस्परिक परामश द्वारा अपने सम्बन्ध 
स्थिर कर ल ।? 


११, दायित्व तथा तत्सम्बन्धी समभोतों के लिए सम्राट की सरकार 
उन दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी जिनको वह दायित्व सॉंपने का 
निश्चय करेगी ।”? 


२, लीग भी मन्त्रिमण्डल में 


इस धोषणा से अ'ग्रजां की सच्चाई प्रकट होने के अतिरिक्त भारछोय 
दलों में शीघ्रता की भावना उत्पन्न हो गईं जिस का बड़ा भारी प्रभाव हुआ । 
प्रथम तो लीग प्रयत्न कर करा कर केन्द्रीय मन्तन्रिमणडल में आ गयी जिस से 
कि तत्कालीन सरकार को ३० जून १६४८ को शक्ति मिल गई तो लीग उससे 
वंचित न रहे । किन्तु मन्तन्रिमण्डल मं उन्हांने रोड़ अटकाने आरम्भ कर दिए 
जिससे राष्ट्र सभा दुखी हो गई तथा शासन-व्यवस्था बिगड़ गयी । 


दूसरे लीग ने संविधान सभा से बाहर रहने मं ही लाभ समका क्‍यों 
कि उसे आशा थी कि संविधान सभा प््‌णंरूपण प्रतिनिधि नहीं होगी तो 
उसका बनाया हुआ संविधान मुस्लिम प्रदेशों पर लागू न होगा तथा इसी 
प्रकार उसे पाकिरतान मिल जायेगा । किन्तु यह छोटा या लंगड़ा पाकिस्तान 
ही हो सकता था जिस में आसाम, पूर्वा पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल नहीं 
झा सकते थे । अब हठधर्म के कारण लोग इस के लिए भी तय्यार थी । 


३. पुनः लीगी 3पद्रव तथा प्रान्तीय विभाजनों को मांग 


तीसरे लीग ने पश्चिमी पंजाब में भी हिन्दू विरोधी उपद्रवों का श्री- 
गणश कर दिया जिससे हजारों हिन्दू मारे गए तथा शेष “मुस्लिम प्रदेश” को 
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भारत विभाजन और स्वराज्य 


खाली करके भागने लगे। इन उपद्रवों में पंजाब की मुसलमान सरकार सहायता 
करती थी ओर ऐसी ही परिस्थिति पूर्वी बंगाल में थी। आखिर पंजाब के 
हिन्दुओं तथा सिख्तरों ने पंजाब विभाजन की मांग आरम्भ कर दी जिससे कि 
आधे प्रान्त में तो उनको सरकार बन कर उनका संरक्षण कर सके। हिन्दृ 
महासभा के नेता श्री श्यामत्रलाद मुखजी आदि ने बंगाल विभाजन की भी मांग 
आरम्भ कर दी । 


४, राष्ट्सभा 8रा पाकिस्तान स्वीकार 


राषटुसभा ने बदली हुईं परिस्थितियों में यह अच्छी प्रकार से अनुभव 
कर लिया कि मुस्लिम लीग के साथ अब या रवतन्त्र भारत में निर्वाह हो ही 
नहीं सकता तथा ३० जून १६४८ तक तो लीग देश भर की शांति व्यवस्था 
को नष्ट-भ्रष्ट कर देगी। प्रतिनिधि मण्डल की वर्गीकरण योजना से अब देश 
भर को भय होने लगा क्‍यों कि यह प्रकट हो गया कि मुस्लिम वर्गों में 
अमुस्जिमों के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः राष्ट्रसभा ने मुस्ज्ञिम प्रदेशों 
को भारत से एथक करने की स्वीकृति देदी तथा मुस्लिम लीग ने भी छोटा 
पाकिस्तान मान लिया। 


५, ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन घोषणा 


ब्रिटिश सरकार ने भी यह सोच कर कि भारत म॑ होने वाले रक्‍तपात 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना उचित न होगा, ३ जून को घोष णा कर दी 
कि भारत का विभाजन होगा तथा ३० जून १६४८ के स्थान पर कुछ मास में 
ही भारत में दो अधिराज्य बना दिये जायेंगे । भारत विभाजन के साथ साथ 
पंजाब तथा बंगाल का भी विभाजन करने का निश्चय किया गया। दोनों दलों 
ने निपटारे के लिये यह योजना मान ली क्योंकि लीग तो पाकिस्तान पाकर 
प्रसन्‍न थी चाहे वह छोटा ही था तथा राष्ट्रसभा इसलिए प्रसन्‍न थी कि उसके 
पास ८० प्रतिशत भारत रह जाता था। ३ जून १६४७ की घोषणा को इतनी 
शीघ्रता से काय।न्वित किया गया कि १९ अगस्त १६४७ तक भारत में दे 
स्वतन्त्र अधिराज्य बन गये । ३ जून की घोषणा के अंश नीचे दिये जाते हैं । 


“४१, २० जनवरी १६४७ को बादशाह को सरकार ने अपनी यह इच्छा 
घोषित की थी कि वह ब्रिटिश भारत में अपने अधिकारों को जून १६४८ तक 
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भारतीयों को हस्तान्तरित कर देगी। उन्हें आशा थी प्रमुख दलों के लिये यह 
सम्भव हो सकेगा कि वे प्रतिनिधि मण्डल की १६ मई १६४६ की योजना को 
कार्यान्वित करने में पाररपरिक सहयोग करें तथा भारत के लिये एक संविधान 
बनाये | यह आशा पूर्ण नहीं हुई हे । 


२, मद्रास, बम्बई, युक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, आसाम, उड़ीसा, 
सीमा प्रांत के बहु संख्यक प्रतिनिधि तथा दिल्‍ली; श्रजमेर मेरवाइ तथा कुर्ग 
के प्रतिनिधि एक नया संविधान बनाने के काय में प्रगति कर घुके हैं । दूसरी 
ओर मुस्लिम लीग दल ने जिसमें ब्रिटिश बिलूचिस्तान का प्रतिनिधि तथा 
बंगाल, पंजाब और सिंध के बहुसंख्यक प्रतिनिधि सम्मिलित हैं संविधान सभा में 
भाग न लेने का निर्णय किया है। 


> कक भारतीय राजन तिक दलों में समझौता न होने के कारण 
बादशाह की सरकार ने भारत के राजनतिक नेताओं से खूब विचार विनिमय 
कर के इसके लिये निम्न योजना बनाई है'''''''''''' । 


४. बादशाह की सरकार की यह इच्छा है कि वर्तमान संविधान सभा 
के कार्य को बीच में न रोका जाये । अब क्‍यों कि निम्न वर्शित प्रांतों के लिये. 
उपबंध कर दिये जाते हैं, अतः ब्रिटिश सरकार को विश्वास है कि इस घटना 
के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में संलग्न प्रांतों के मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि 
भी अ्रब इसमें अपना उपयुक्त भाग ले सकेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस 
संविधान सभा दवारा निर्मित संविधान देश के उन भागों पर लागू नहीं हो 
सकता जो कि इसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। बादशाह की सरकार को 
संतोष हो गया कि निम्नांकित प्रणाली उन प्रदेशों की इच्छा जानने की उत्त- 
मोत्तम क्रियात्मक परिपाटी है कि वे भ्रपना संविधान--- 


(अ) वतमान संविधान सभा से बनवायंगे, या 


(ब) किसी नवीन तथा एथक संविधान सभा से बनवायंगे जिस में कि 
वतंमान सभा में भाग न लेने के इच्छुक प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे । 


जब यह हो चुकेगा, तब यह निश्चय करना संभव होगा कि किस 
प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सत्ता हस्तान्तरित की जानी चाहिये। 


१०पर 
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९, बंगाल ओर पंजाब की व्यवस्थापिका सभाओं को प्रथक प्रथक कहा 
जायेगा कि वे यूरोपियन सदस्यों रहित दो भागों में एकत्रित हों । एक भाग 
मुस्लिम बहुल जिलों का तथा दूसरा शेष प्रांत का प्रतिनिधि होगा । जनसंख्या 
के विषय में १६४१ के संख्या के अंक माने जावंगे । मुस्लिम बहुल जिले इस 
घोषणा की अनुसूची में दिये हें । 

अनुसूची में वर्शित जिले 
4. पंजाब में :--लाहोर श्रेणी के : गुजराबाला, गुरुदासपुर, 
लाहौर, शेरबूपुरा, स्यालकोट । 

रावलपिंडी श्रेणी के : अटक, गुजरात, भेलम, मियांवाली, रावलपिडी 
शाहपुर । 

मुलतान श्रेणी के : डेरा गाजी खां, मंग, लायलपुर, मिट्गुमरी, मुल- 
तान, मुजफ्फर गढ़ । 

(२) बंगाल में:-- 

चटगांव श्रेणी के : चटगांव, नवाखाली, तिप्परा । 

ढाका श्रेणी के : बकरगंज, ढाका, फरीदपुर, मेननसिह । 

प्रादेशिक श्रेणी के : जंसोर, मु्शीदावाद, नादिया। 


राजशाही श्रेणी के : बोगरा, दिनजपुर, मालदा, पबना, <«गपुर, 
राजशाही । 

5, प्रत्येक व्यवस्थापिका सभा के दो भागों के सदस्य यह मत देने 
के अधिकारी होगे कि प्रांत विभाजित हो या न हो । यदि किसी भाग ने केवल 
बहुमत से विभाजन का निर्णय किया तो विभाजन हो जायेगा तथा तदनुसार 
व्यवस्था की जायेगी। 


-ए 6१ ५ कह] 
है एा ५ दर रे ३ (>> ४ 


८, विभाजन का मिणंय होने पर व्यवस्थापिका का प्रत्येक भाग श्रपने 
प्रदेशों को ओर से यह निर्णय करेगा कि उपयुक्त कंडिका ४ में उल्लिखित 
किस मार्ग पर चल । 

६, सीमा आयोग : ......... यह अल्पकाल के लिये केवल एक 
प्रारम्भिक कार्य है क्‍यों कि यह स्पष्ट है कि इन प्रांतों के अंतिम विभाजन के 


छिये सीमा विषक प्रश्नों के विस्तत अनुसंधान की आवश्यकता होगी, तथा ज्यों 
ही किसी प्रांत के लिये विभाजन का निर्णय हो जावेगा त्यों ही एक सीमा आयोग 
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गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जायेगा जिस के सदस्यों तथा कार्यक्षेत्र के 
विषय में सम्बन्धित व्यक्तियों से परामश कर लिया जायेगा । इसको निदेश 
दिया जायेगा कि पंजाब के दो भागों में मुस्लिम तथा अमुस्लिम बहुल श्रदेशों 
की सीमा निधारित करे । इसको अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने का 
निदेश होगा । बंगाल सीमा आयोग को भी ऐसे ही निदेश हाोंगे। जब तक 
सीमा श्रायोग का निर्णय कार्यान्वित न हो तब तक अनुसूची में निर्दिष्ट 
प्रांतीय सीमायें प्रयुक्त होंगी । 


१०. सिंध : सिंध की व्यवस्थापिका सभा भी यूरोपियन सदस्यों 
रहित एक विशेष बेठक में कंडिका चार के विषय में अपना निर्णय करेगी । 


११, सीमाप्रांत की स्थिति विशेष है। इस प्रांत के तीन में से दो प्रति- 
निधि वर्तमान संविधान सभा में इस समय भाग ले रहे हैं। किन्तु भौगोलिक 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य कारणों से यह स्पष्ट है कि यदि सारा 
पंजाब या उसका एक भाग वतमान संविधान सभा में न मिलने का निर्णय करे 
तो सीमा प्रान्त को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का अवसर देना आव- 
श्यक होगा । तदनुसार वहां की धारा सभा के निर्वाचकों का मत लिया जायेगा 
कि वे कंडिका ४ में निर्दिष्ट किस मार्ग पर चलना चाहते हें। 


१२. ब्रिटिश बलूचिस्तान में भी उस प्रांत का मत जानने के लिये 
गवनंर जनरल कोई मार्ग निकालेगा । 


१३. आसाम : यद्यपि आसाम हिन्दू बहुल प्रांत हैं तथापि सिलहट 
का जिला, जो बगाल से स्पश करता है, मुख्यतः मुस्लिम है।......... यदि 
ब'गाल विभाजन का निर्णय हो जाता है तो सिलहट में मत लिए जायगे कि 
वह श्रासाम में रहे या पूर्वी बंगाल में मिल जाए। यदि बंगाल में मिलने 
का निश्चय हुआ तो उसके लिए भी बंगाल तथा पंजाब के समान एक सीमा 
आयोग बनेगा जो सिलहट तथा स्पशे करने वाले श्रन्य जिलों के मुस्लिम 
भागों को प्रथक करेगा तथा वे पूर्वी बंगाल में मिला दिए जायंगे। शेष 
आस्गम वर्तमान संविधान सभा में भाग लेता रहेगा । 


दोनों संविधान सभाओं में प्रतिनिधित्त्र 


१४, यदि यह निर्णय हो जाए कि बंगाल ओर पंजाब विभाजित होंगे 
तो प्रतिनिधि मण्डल योजना के श्रनुसार उनके प्रतिनिधियों को १० लाख के 
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भारत विभाजन ओर स्वराज्य 


पीछे १ के क्रम से पुनः चुनना आवश्यक होगा। यदि सिलहट पूर्वी बंगाल में 
मिलने का निर्णय करले तो उसके वियय में भी इसी प्रकार निर्वाचन होंगे। 
प्रत्येक प्रदेश को निम्न संख्या में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा : 


प्रान्त व्यापक मुस्लिम सिख योग 
सिलहट जिला १ २ ५ इ 
पश्चिमी बंगाल १४% ४ | १8 
पूर्वी बंगाल १२ २६ ४१ 
पश्चिमी पंजाब ३ १२ २ १७ 
पूर्वी पंजाब दर ६] २ १२ 


हट 
बज आज 


शासन व्यवस्था 


१६. विभाजन का निरणेय होने पर यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र विभाजन 
के प्रशासन विपयक परिणामों के विषय में 


(अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा संभाले हुए विषयों पर, जिन में सुरक्षा, 
धन, यातायात भी हैं, दोनों उत्तराधिकारी सरकारों के बीच, 

(ब) सत्ता हस्तान्तरित करने से सम्बद्ध विषया पर उत्तराधिकारी सर- 
कारों तथा बादशाह की सरकार के बीच, 

(ज) विभाजित होने बाले प्रान्तों के विषय में प्रान्तीय विषयों की व्य- 
वस्था के लिये यथा सम्पत्ति और ऋण, पुलिस तथा अन्य सेवाओं, 
उच्च न्यायालय, प्रान्तीय संस्थाश्रों आदि के विभाजन के लिये, 
वार्ता प्रारम्भ करनी होगी । 


५ रे + (्‌ है। ( हैः 4 
बच 
देशी राज्य 


१८. बादशाह की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उपरोक्त 
विनिश्चय केवल शिटिश भारत के विषय में हैं तथा उन से देशी राज्यों के विषय 
में प्रतिनिधि मंडल द्वारा घोषित नीति में कोईं अन्तर न आयेगा । 


ऊ 
रे पे) पर प्टे 


भार॑ंत--नये संविधान तंक 


तत्काल सत्ता हस्तान्तरित होगी 


२०, मुख्य राजनंतिक दलों ने बार बार यह इच्छा प्रकट की है कि 
सत्ता हस्तांतरित करने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिये। बादशाह की सर- 
कार को इस इच्छा से पूर्ण सहानुभूति है तथा वे ३० जून १६४८ से पहले भी 
शीघ्र ही स्वतन्त्र भारत की सरकार या सरकारें बनाने के लिये तयार हैं। इस 
इच्छा को पूरी करने की अत्यन्त सुविचाजनक्र तथा एकमात्र व्यवहारिक प्रणाली 
के अनुसार ब्रिटिश सरकार का विचार हे कि वह इस घोषणा के अनुसार 
विभान्नन का निर्णय होने पर वतमान अधिवेशन में ही विधेयक रखेगी जिससे 
कि इसी वर्ष एक या दो सरकारों को, जेसे भी निर्णय हो, इस व॑ंष के अंत तक 
अधिराज्य पद के आधार पर सत्ता हृस्तांतरित कर दी जाये। इस से संवि- 
धान सभाओं का यह अधिकार नहों छिनेगा कि वह उचित समय पर यह 
निश्चित करे कि जिस प्रदेश पर उसका अधिकार है वह ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में 
रहेगा या नहीं ।? 


६, पाकिस्तान सम्बन्धी आंकड़े 


उपयु कत घोषणा के पश्चात सिलहट, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, 
सिंध तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान ने घोषणा के अनुसार अपना निर्णय किया तथा 
वे सब पाकिस्तान में मिलने के पक्ष में थे । 


सीमाप्रान्त राइ्ूसभा का प्रान्त था किन्तु अपनी भौगोलिक स्थिति 
के कारण उनके लिए भारत म॑ मिलना असम्भव था। अ्रतः उन्हों ने मांग की 
कि उनसे जनमत-गणाना में यह पूछा जाए कि >े पाकिस्तान में मिलना चाहते 
हैं अथवा स्वतन्त्र होना चाहते हैं । पर ब्रिटिश सरकार ने केवल उनसे यही 
पूछा कि “आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में ! इसके विरोध 
स्वरूप राष्ट्रसभा के समर्थकों ने जनमत-गणना में भाग नहीं लिया। अतः 
सीमाप्रांत का निणय भी पाकिस्तान के पक्ष में ही माना गया, यद्यपि वहां 
अधिकांश मत दाताओं ने जनमत-गणना में भाग नहीं लिया था । 


अ्रन्त में गवनेर जनरल ने पाकिस्तानी प्रदेश के लिए एक प्रथक 
संविधान सभा बनवादी तथा विभाजन काये आरम्भ हो गया। जो भाग 
में ९ नि रन 
पाकिस्तान में चले गए उनका क्षेत्रफल तथा जन संख्या निम्न प्रकार हैं ;--- 
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त्ेत्रफत कुल जनसंख्या मुस्लिम अमुस्लिम 
पूर्वी पाकिस्तान , ९६,००६ ४,९३ लाख ३,०६ लाख १४४९ लाख 


(पूर्वी बंग।ल तथा | वगंमोल 


सिलहट) 

पश्चिती पाकिस्तान १,८5०,६२० २,९० लाख १,८० लाख ७० लार 
वगमील 

गाग,:5 0४ ७४४७५ « २,३६,६२६ ७,०१३ लाख ४,८९६ लाख २,१९ लाख 
वर्गंमील 


'किनन-«->न्‍--म+-माथ, शम-»-म««ण»»»»०थ 43+७७+ननममआकन विफम+-मरफम्प+भाा।.. इक “पी ७०२७) +2,:अरममकाा ++»५००आमपाआ७.७भा-मम+++गभ-३.. सधदनदााबा) आक॥मकाक प- “ननन>>भजन ढक»... “2 लक. अधन5२०००+हक फ:2०८९४०:204१<५: इमकदकनात-८ पक: 


सीमा आयोगों ने इस में साधारण से परिवर्तन किए थे । 


विभाजत का निर्णय होते ही एक विभाजन कार्यालय खोला गया 
तथा प्रत्येक विभाग के लिए. विभाजन विशेषज्ञ समितियां नियुवत हुई और 
उनके ऊपर एक मन्त्रिम्ण्डल की विशेष समिति” भी बनाई गईं। इन समि- 
तियां ने अन्य धिक द्रतगति से भारत विभाजन कर डाला । 


७, भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 


१८ जुलाई १६४७ को बादशाह ने संसद द्वारा स्वीकृत अ्रधिनियम 
पर हस्ताक्षर? कर दिएणःु जिसका उद्दश्य “भारत में दो स्वतन्नत्र अधिराज्यों को 
स्थापित करना”? था । इस में लिखा था : 


धारा १, नये अधिराज्य : (१) १५ अगस्त १६४७ से भारत में 
दो स्वतन्त्र अधिराज्य स्थापित होंगे जो भारत तथा पाकिस्तान कहलायगे । 


(२) कथित अधिराज्य इस अधिनियम में “नवीन अ्रधिराज्य” के नाम से 
पुकारे जायेंगे तथा कथित १९ अ्रगस्त को “नियुक्त दिवम्' के नाम से पुकारा 
जाएगा । 


धारा २, नवीन अधिराज्यों के प्रदेश : (१) इस धारा की उप- 
धाराओं (३) तथा (४) के अन्तगंत भारत के राज्यच्षेत्र में वे प्रदेश सम्मिलित 
होंगे जो कि नियुक्त दिवस के पहले त्रिटिश भारत में सम्मिलित थे किन्तु वे 
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प्रदेश नहीं होंगे जो कि इस धार की उपचारा (२) के श्रनुसार पाकिस्ताम 
के प्रदेश होंगे । 

(२) इस धारा की उपधारा (३) तथा (४) के श्रन्तर्गत पाकिस्तान 
के निम्न लिखित प्रदेश होंगे । 


(अ) वे प्रदेश जो आगामी दो धाराश्रों के अनुसार नियुक्त दिवस 
को १र्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब में सम्मिलित किए जायेंगे। 

(ब) वे प्रदेश जो इस अधिनियम की स्वीकृति के समय सिंध प्रांत 
तथा ब्रिटिश बलुचिस्तान के चीफ कमिश्नरी प्रान्तों में निहित हैं, 
तथा 

(ज) यदि नियुक्त दिवस के पहले गवनर जनरल यह घोषणा कर दे 
कि सीमाप्रान्त में हुण जनमत संग्रह में बहुमत पाकिस्तान संवि- 
धान सभा में भाग लेने के पक्त में है तो वे प्रदेश जो उस प्रांत 
में निहित हैं । 

(३) इस धारा का अथ यह नहीं होगा कि किसी प्रदेश को किसी 

नवीन अधिराज्य में मिलना या उससे प्रथक होना वर्जित है, किन्तु 

(अ) कोई प्रदेश जो उपधारा (१)या (२) में वर्शित प्रदेशों में 
सम्मिलित नहीं है वह उस सम्बन्धित अधिराज्य की इच्छा के 
बिना उस में सम्मिलित नहीं हो सकता। 

(ब) कोई प्रदेश जो उपधारा (१) के प्रदेश था उपधारा (२) के प्रदेश 
मेंसम्मिलित हैं या जो “नियुक्त दिवस! के पश्चात उसमें सम्मि- 
लित कर लिया गया है वह उस अधिराज्य की इच्छा के बिना 
उससे प्रथक नहीं किया जा सकता। 

(४) उपधारा (३) के उपबन्धों की व्यापकता के विपरीत न होते हुए 

इस धारा का यह भी अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि देशी राज्यों का किसी 
नवीन अधिराज्य में मिलना वर्जित है। 


धारा ३ बगाल तथा आसाम : 
(१) नियुक्त दिवस से : 
(अ) १६३४ के भारतीय संविधान के अन्तर्गत जो बंगाल प्रांत है 
उसका अस्तित्न नहीं रहेगा, तथा 
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९ १ ० छा कॉँ €/65 ३ ० 
(ब) इस के स्थान पर दो नए प्रांत बन जायंगे जो कि पूर्वी ब गाले 
तथा पश्चिमी ब'गाल कहलाय गे । 


(२) यदि “नियुक्त दिवस” से पहले गवनर जनरज़ यह घोषणा करदे की 
सिलहट जिल्ले में हुये जनम्रत संग्रह में बहुमत सखिलहट को पूर्बी बंगाल का 
भाग बनाने के पक्ष में है तो उस दिन से आसाम प्रान्त का एक भाग इस 
धारा की उपधारा (३) के अनुसार पूर्वी बंगाल के नव्रीन प्रान्त का भाग बन 
जायेगा । 


(३) उल्लिखित नवीन प्रान्तों की सीमाय, तथा उपधारा (२) में उल्लि- 
खित अवस्था होने पर आसाम को सीमाय वे होंगी जो कि गवर्नर जनरल 
द्वारा नियुक्त सीमा निशयक आयोग के निेय से निश्चित हों, किन्तु 
तब तक : 


(अ) इस अधिनियम के प्रथम अनुसूची में लिखित बंगाल के जिले, 
तथा उपधारा (२) वाली अवस्था हाने पर आसाम का सिलहट 
जिला पूर्वी बंगाल के नये प्रान्त मे समझा जायेगा। 

(ब) बंगाल प्रान्त के शेप प्रदेश नवीन पश्चिमी बंगाल में समाविष्ट 
समझे जायगे । 

(ज) उपधारा (२) की अवम्था होने पर सिलहट आसाम प्रान्त में से 
निकल जायेगा । 

(४) इस धारा में निर्णय का अथ है सीमा आयोग के अध्यक्ष का निएय 


जो कि वह अन्त में अपनी रिपोर्ट में गबनेर जरनल को प्रस्तुत करे । 


सूचना : प्रथम अनुसूची में उल्लिगित जिले ये थे : चटगांव, 
नवाखाली, तिप्पर, बकरगंज, ढाका, फरीदपुर, रामनसिह, जसोर, 
मुशशीदाबाद, नादिया, बोगरा, दिनाजपुर, मालदा, पत्रना, राजशाही, रंगपुर । 


धारा ७, पज्ञात्र ; 
१ नियुक्त दिवस से : 
(अर) १६३९ के भारतीय शासन अधिनियम के कथित पंजाब प्रान्त 
का अस्तित्व नहीं रहेगा । 
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(ब) दो नये प्रान्त बना दिये जायंगे जो पूर्वी पजाब तथा पश्चिमी 
पंजाब कहलायेगे । 


(२) कथित नये प्रान्तों की सीमाये वे होंगी जो कि गवनर जनरल 
गरा नियुक्त सीमा आयोग के निर्णय से निश्चित हों, किन्तु इस निर्णय तक 


(अर) इस अधिनियम के ह्विंतीय अनुसूची में डल्लिखित जिले नवीन 
पश्चिमी पंजाब के प्रदेश समझे जायंगे। 


ऊझ 


(ब) पंजाब प्रान्त के शेष उिज्े नवीन पूर्वी पंजाब प्रान्त के प्रदेश 
समझे जायेंगे । 


(३) इस धारा में निर्णय का अर्थ हे सीमा समिति के अध्यक्ष का 
नेश्य जो कि वह कारय के अन्त में अपनो रिपोर्ट में गवनर जनरल को 
स्तुत करे। 


द्वितीय अनुसूची में निम्न जिले वर्शित थे : गुजरांवाला, गुरदासपुर, 
॥हौर, शेखुपुरा, सयालकोट, अटक, गुजरात, मेलम, मियांवाली, शाहपुर, 
रा गांजीखां, रंग, लायलपुर, मिट्गुमरी, मुलतान तथा मुज्जफरगढ । 


धारा ४: नवीन अधिर।ज्य का गवर्नर जरनल : प्रत्येक नवीन 
(घिराज्य के लिये एक गवर्नर जरनल होगा जो कि बादशाह द्वारा नियुक्त 
गा तथा उस अधिराज्य के शासन के हेतु बादशाह का प्रतिनिधि होगा । 


किन्तु जब तक किसी अधिराज्य का व्यवस्थापक मण्डल इसके विप- 
त उपबंध न करे तब तक एक ही ष्यक्ति दोनों अधिराज्यों का गवनर जनरल 
ह सकता है । 


घारा ६ : नये उपनिवेशों के व्यवस्थययक्क मंडल (१) दोनों 
वीन श्रधिराज्यों के व्यवस्थापक मंडलों को अपने अ्रधिराज्य के लिये अधि- 
यम बनाने की पूर्ण शक्ति होगी तथा वे प्रदेश के बाहर प्रभाव रखने वाले 
घिनियम भी बना सकते हैं। 


(२) किसी नवीन अ्रधिराज्य के व्यवस्थापक मंडलों द्वारा निर्मित 
कसी अधिनियम का कोई उपबंध इस कारण अनियमित या परभावहीन 
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नहीं होगा कि वह ब्रिउेन के किसी अधिनियम के विरुद्ध है या इस अधि- 
नियम या दिसी ब्रिटिश संसद के किसी अन्य घतंमान या भावी अधिनियम 
के विरुद्ध है या ऐसे किसी अधिनियमकरे अन्तर्गत बने हुए किसी नियम, 
उपनियम या आज्ञा के विरुद्ध है और प्रत्येक अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल 
में भी शक्ति होगी कि वह ऐसे किसी अधिनियम, नियम, उपनियम, या 
आज्ञा को रह कर सकता है जहां तक कि वह उस अधिराज्य पर लागू हो । 


(३) प्रत्येक नबीन अधिराज्य के गवनर जनरल को पूर्ण अधिकार 
होगा कि वह बादशाह के नाम से उस अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल के 
किसी अधिनियम की स्वीकृति दे सकता हैं तथा किसी अधिनियम का वह 
भाग, जो कि अपिनियमों को बादशाह द्वारा अस्वीकृत करने या उन्हें 
बादशाह की स्व॑ंकृति के लिये रखने या बादशाह की स्वीकृति मिलने तक 
उनको रोकने के सम्बन्ध में हो, किसी नवीन अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल 
के अधिनियमा पर लागू नहीं होगा । 


(४) ब्रिटिश संसद का कोई अधिनियम जो “नियुक्त दिवस! को या 
तन्पश्चान स्वीकृत हो, किसी नवीन अधिराज्य पर लागू नहीं होगा ओर न लागू 
समझक्ाा ही जायेगा जब तक कि उस अधिराज्य के किसी अधिनियम द्वारा 
वह उस पर लागू न किया जाये । 


(४) कोई एसी राज-आज्ञा जो नियुक्त दिवस के पश्चात या उसी 
दिन दी गईं हों तथा ऐसे अधिनियम के अन्तगत हो जो कि नियुक्त दिवस 
से पहले स्वीकृत हुआ हो तथा कोई भी थआाज्ञा, नियम या अन्य पत्र जो ऐसे 
अधिनियम के अन्तगंत किसी ब्रिटिश मन्त्री द्वारा या उसकी आज्ञा द्वारा 
बनाया गया हो नवीन अधिराज्यों पर उनके अधि नियम के रूप में लागू नहीं होंगे 
ओर न ही लागू समझे जायगे । 


(६) इस धारा की उपधारा (१) में उल्लिखित शक्ति में उपनिवेशों के 
भावी व्यवस्थापक मण्डलों की भावी शक्ति को सीमित करने के लिए अधि- 
नियम बनाने की शक्ति सम्मिलित है । 


धारा ७. नवीन अधिराज्यो के बनने के परिणाम : (१) नियुक्त 
दिबस से : 
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(अर) ब्रिटन में बाइशाह की सरकार का उन प्रदेशों के वियष में कोई 
उत्तादायित्व नहीं होगा जो कि नियुक्त दिवस से पहले ब्रिटिश 
भारत में थे । 


(ब) देशी राज्यां पर बादशाह का प्रभुत्व समाप्त हो जायेगा तथा 
इसके साथ सारी संधियां ओर समभोते जो इस समय बादशाह 
ओर भारतीय नरेशों के बीच उनके राज्यों के विषय में हैं, 
बादशाह के सारे कतंब्य जो कि देशी राज्यों या उनके नरेशों 
के प्रति हैं, तथा बादशाह की सारी शक्ति, अधिकार या कारय- 
क्षेत्र जो किसी संधि, परम्परा, सनद द्वारा या अन्यथा देशी 
राज्या के विय्य में बादशाह को मिले हुए हैं वे भी समाप्त 
हो जायगे तथा 


(ज) सारी संधियां तथा समझते जो इस समय बादशाह तथा कबाइली 
प्रदेशों में अधिकार वाले किसी व्यक्ति के बीच हैं वे भी समाप्त 
हो जावगे तथा बादशाह के कबाइली प्रदेशों से सम्बन्ध में 
तथा ऐसे व्यक्ति के प्रति सार कर्ब्य, एवं बादशाह की सारी 
शक्ति, अधिकार या काय क्षेत्र जो किसी संधि, परम्परा, सनद 
द्वारा या अन्यथा कबाइली प्रद्रशंं के सम्बन्ध में सम्र/ट को 
प्राप्त हैं, वे भी समाप्त हो जावगे । 


किन्तु इस उपधारा की कंडिका (ब) तथा (ज) के आदेशों के उपरांत 
भी संचार, यातायात, आयात-नियात, डाक व तार तथा इसी प्रकार के अन्य 
बिषयों पर जो भी सममोते हं उन के उपबन्धों पर तब तक यथासम्भव 
काय होता रहेगा जब तक कि उन आदिया को एक और से देशों नतश या 
कबाइली प्रदेशों के अधिकारी अथवा दूसरी ओर से अधिराज्य या प्रांत या 
उसका कोई भाग रद्द करते की घोषणा न करदे या बाद के समभोौतों से वे 
रद्द न हो जाय । 


(२) ब्रिटिश संसद की ओर से सहमति दी जाती है कि बादशाह की 
उपाधियों ओर नाम में से भारतीय सम्र।ट” शब्द निकाल दिए जाय तथा 
बादशाह इस विषय में घोषणा कर सकता है । 
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धारा ८. नवीन अधिराज्यां के शासन के लिए अ्रल्पकालीन 


उपबंध : (१) प्रस्येक नवीन अधिराज्य के छिए व्यवस्थापक मण्डल की 
शक्ति का प्रयोग प्रथम तो उस अधिराज्य की संविधान सभा करेगी तथा इस 
अधिनियम में अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल का अथ भी यही लगाया 
जायेगा । 


(२) इस धारा की उपधारा (१) के अनुसार अधिराज्य की संविधान 


सभा जो उपबन्ध बनाएु उसकी अनुपस्थिति # प्रस्येक अधिराज्य का शासन 
यथासंभव १६३४ के भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार होगा, तथा 
उस अधि,.नय मे के उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तगंत एवं उन 
परिवरतनों, संशोधनों एवं प्रकों के अन्तर्गत जो कि आगामी धारा के 
अनुसार गवनर जनरल की आज़ाओं से हों, लागू होंगे । 


| न 
किन्तु ; 


(अ) कथित उपबन्ध दोनों अधिराज्यों पर प्रथक प्रथक लाग होंगे तथा 
इस उपधारा का यह अश् न होगा कि नियुक्त दिवस के पश्चात 
या उस दिन कोई भी केन्द्रीय शासन या व्यवस्थापक मण्डल 
दोनों के छिए सामान्य रहे । 


(ब) इस उपधघारा का यह अथ नहीं होगा कि नियुक्त दिवस को या 
तदन्तर ब्रिटिश बादशाह की सरकार का नवीन अधिराज्यों या 
किसी प्रांत या उनके किसी भाग पर कोई नियन्त्रण रहे । 


(ज) नियुक्त दिवस से वे उपबन्ध जिन के अनुसार गवर्नर जनरल या 
किसी गवनर को अपनी इच्छानुसार काय करने या निर्णय करने 
की अनुमति थी समाप्त हो जाय॑ंगे। 


(द) नियुक्त दिवस से कोई भी प्रांतीय विधेयक १३% के भारतीय 
शासन अधिनियम के अन्तगंत बादशाह की सहमति के लिए नहीं 
रोका जायेगा तथा बादशाह द्वारा उसके अन्तर्गत कोई भी प्रांतीय 
विधेयक अस्वीक्ृत नहीं किया जायेगा । 


(इ) इस धारा की उपधारा (१) में वर्शित शक्तियों के अतिरिक्त 
संविधान के अन्तगंत भारतीय या संघीय व्यवस्थापक मण्डल की 
सारी शक्ति भी संविधान सभा में निहित होगी । 
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३, भारतीय शासन अधिनियम १६३४ का कोई उपबन्ध जो कि इस 
* रा की उपधारा (२) के अनुसार किसी अधिराज्य पर लागू होता है या उसमें 
वर्णित कोई आजाय जो कि उस अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल की शक्षि 
को सीमित करते हों उस अश्रघिराज्य के व्यवस्थापक मणडल के अधिनियम 
के समान प्रभावशील होंगे जब तक कि इस धारा की उपधारा (२) के 
अनुसार उस उपनिवेश की संविधान सभा कोई उपबन्ध न बनाए । 


धारा ६ इस अधिनियम को लागू करने के लिए आज्ञायें : 


(१) गवनेर जनरल आज्ञा देकर निम्न उद्देश्यों से ऐसा उपबंध बना 
सकता है जो कि उसे आवश्यक या सुविधाजनक दिखता हो: 


(अ) इस अधिनियम के उपबन्धों को काय/न्वित करने के लिए; 


(ब)' नये अधिराज्यों में सपरिपद गवनर जनरल की तथा उन प्रान्तों 
की जो समाप्त होंगे शक्तियों, अधिकारों, सम्पत्ति, कतब्य, ऋणों, 
आदि को विभाजित करने के लिए ; 


(ज) नये अधिराज्यों में लागू होने के लिये १8३९ के भारतीय शासन 
अधिनियम तथा उसके अन्तगंत राज-अआ्राज्ञाओं, निश्रमां तथा 
अन्य पत्नां को संशोधित करने, घटाने, बढाने या अनुकूल बनाने 
के लिये; 


(द) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवतन के सम्ब्नन्‍्ब में 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये; 


(इ) १६३९ के भारत शासन अधिनियम की नवम अनुसूची के अति- 


रिक्त किसी ग्रन्य प्रकार से इस अधिनियम की स्वीकृति के 
पश्चात्‌ तथा नियुक्त दिवस से पहले सपरिषद्‌ गवनर जनरल का 
का काय चलाने के लिये; 


(फ) नियुक्ति दिवस से पहले दोनां अधिराज्यों की ओर से संधियां 
तथा अन्य काय करवाने के लिये; 
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(ग) नये दो या अधिक प्रान्तों के वे कार्य नये अधिराज्यों की ओर से 
करवाने के लिये जो कि पहले पुराने प्रांतों या ब्रिटिश भारत की 
ओर से किये जाते थे; 


(ह) रिजव बेंक सम्बन्धी किसी मामले को या मुद्रा व्यवस्था को 
नियमित करने के लिये; तथा । 


(ई) उपयु क्‍त विषयों पर जिस हद तक यह आवश्यक या सुविधाज- 
नक दिखाई दे, उस हद तक नये अधिराज्यों में किसी व्यवस्थापक 
मंडल, न्यायालय या अधिकारी की शक्तियों, कायक्षेत्रों या 
व्यवस्था में परिवतन करने के लिये । 


(२) समाप्त होने वाले प्रांतों के गवनर इस धारा के अधिकारों का 
अपने अपने प्रान्त में प्रयोग कर सकंगे । 


(३) यह धारा ३ जून १६४७ से कार्यान्वित हुई समभी जायेगी । 
इसके अतिरिक्त उस अधिनियम में सेवाओं, सेना, अदन तथा भारत 
से ब्रिटिश सेना के निषक्रमण के विषय में उपबंध थे। 


८, स्वतन्त्रता अधिनियम के परिणाम 


१, इस अधिनियम को बनाकर संसद ने अपनी ३ जून की घोषणा 
को पूरा किया था। इस में भारत का विभाजन स्वधा साम्प्रदायिक आधार 
पर हुआ ओर आसाम, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल भारत को प्राप्त 
हो गये । 


२, दोनों राज्यों को अधिराज्य पद मिल गया श्रर्थात्‌ ब्रिटेन की संसद 
को भारत तथा पाकिस्तान के लिये कोई अधिनियम बनाने का अधिकार नहीं 
रहा। हमें यह भी अधिकार हो गया कि हम जब चाहें पुर स्वतन्त्र हो जाये। 


३, केन्द्र में दोनों सदन विधटित होगये तथा संविधान सभा ही 
व्यवस्थापक मंडल छन गईं । 


४. गवनरों और गवनर जनरल के विशेषाधिकार समाप्त हो गये । 
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&. भारत सम्राट अन्य अधिराज्यो के समान भारत का भी बादशाद्द 
ही रह गया। 


६. देशी राज्य स्वतन्त्र हो गये तथा कबाइली भी संधिमुकत हो गये । 


७, १४ अगस्त तक आवश्यकतानुसार शासन काय चलाने के 
लिये गवनर जनरल को पूर्ण अधिकार मिल गये तथा उसने जुलाई में ही दोनों 
देशों की भिन्‍न भिन्‍न सरकार बना दीं जिससे कि वे विभाजन समझौते के 
लिये वार्ता कर सके । 


८, भारत से अंग्रेजी अफसर आदि व्यागपन्न देकर ब्रिटेन या पाकि- 
स्तान जाने लगे । 


६8. राष्ट्रसभा के मंत्रिमण्डल ने कुछ अधिकारियों के अ्रतिरिक्त शेष 
सारे बड़े पदाधिकारी भारतीय ही नियुक्त कर दिये। 


१६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम के अन्तगंत गवनर जनरल 
ने कई आज्ञा निकालीं और इस प्रकार अनुकूल बनाया हुआ तथा संशोधित 
१६३७ का भारत शासन अधिनियम लगभग २ वर्ष तक भारत के संविधान 
का काम देता रहा। इन दो वर्षो के काल में भारत अधिराज्य ही रहा, किन्तु 

अन्त में भारत द्वारा यह इच्छा प्रकट करने पर कि भारत बादशाह को नहीं 
मानना चाहता, ब्रिटिश राष्ट्र मंडल ने एक नई व्यवस्था बनाई, जिससे कि 
भारत को जनतनत्रात्मक गणराज्य घोषित होने के पश्चात भी राष्ट्रमंडल का 
सदस्य रहने दिया गया। 


कामनवेल्थ के देशों के प्रधान मन्त्रियों ने, जिनमें कि भारत के 
प्रधान मनन्‍्त्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू भी थे, लंदन म॑ समवेत होकर 
२७ अप्रैल १६४६ को जो घोषणा की थी, वह इस प्रकार हैः-- 


“यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, दक्षिण अफ्रीका, 
भारत, पाकिस्तान और लंका की सरकारों ने, जिनके देश ब्रिटिश कामनवेल्थ 
आफ नेशन्स के सदस्य द्वोने के नाते आपस में युक्त हैं और ताज के प्रति, 
जो उनकी स्वतन्त्रतामय संयुक्ति का प्रतीक भी है, समान रूप से “निष्ठा रखते 
हैं, भारत में शीघ्र होने वाले संवधानिक परिवतेनों पर विचार किया है। 


3२२ 


भारत विभाजन श्रोर स्वेराज्य 


<भारत सरकार ने कामनवल्थ की दूसरी सरकारों को भारतीय जनता के 
इस अभिप्राय की सूचना दे दी हैं कि नय्रे संविधान के आधीन, जो स्वीकृत 
होने वाला है, भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य हो जायेगा। 
किन्तु भारत सरकार ने यह घोषित किया है और इस बात की पुष्टि की हे कि 
भारत चाहता है कि वह काम॑नवेरंथ का सदस्य बना रहे और यह कि उसे 
यह स्वीकार है कि ब्रिटिश बादशाह कामनवेल्थ के स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्रों के 


पारस्परिक स्वतन्त्र सम्बन्ध के प्रतीक हैं ओर इस नाते वह कामनवेलथ के 
प्रधान हें । 


“कामनवेल्थ के अन्य देशों की सरकार, जिन की सद॒स्थता का आधार 
इस के द्वारा परिवर्तित नहीं होगा, यह स्वीकार करती हैं ओर इस निश्चय को 
मान्यता प्रदान करती हें कि प्रस्तुत घोषणा के शब्दानुसार भारत की कामन- 
बेल्थ की सद॒स्यता बनी रहेगी । 


तदुनुसार यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी 
श्रफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और लंका एतद्द्वारा घोष॑णा करते हैं कि 
क्रामनवेल्थ आफ नेशन्स के स्व॒तन्त्र तथा समान सदस्य होने के नाते वे परस्पर 
संय॒क्त रहेंगे और शांति, स्वतन्त्रता तथा समुन्नति के हेतु आपस में अवाध 
रूपसे सहयोग करते रहेंगे ।" 


इस घोषणा का अनुम।दन संविधान सभा ने प्रस्ताव दूवारा किया 
क्रिन्तु इंसे संविधान का भाग नहीं बनाया गया। 


8, संविधान-निर्माण 


जेसां कि पहले वर्णन किया जा चुका है £ द्सिम्बर १६४६ को 
भारतीय संविधान सभा का जन्म हुआ थां। उस समय यह सभा मन्त्री 
प्रतिनिधि-मण्डल योजना के अनुसार बनी थी, अतः वह सम्पूर्ण -प्रभुत्व- 
सम्पन्न नहीं थी। उसे कथित योजना की कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य 
करना था । पर मुस्लिम लीग ने इस सभा में सहयोग देने से इंकार कर दिया 
तथा भारत और पाकिस्तान के लिये प्रथक प्रथक संविधान सभाओं की मांग 
की। अंत में भारत विभाजन की घोषणा होने पर, भारतीय स्वतन्त्रता 
अधिनियम के अनुसार भारतीय संविधान सभा एक सम्पूण प्रभुत्व सम्पन्न 
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निकाय बन गईं ओर १४ अगस्त १६४७ को रात्रि के १२ बजे संविधान 
सभा ने भारत का शासन अपने हाथ में ग्रहण कर लिया । 


सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न संविधान सभा के अधिवेशन में एक लक्ष्य- 
मूलक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें बताया गया कि सभा ऐसा संविधान 
बनायेगी : 


“जिसमे सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र भारत की और इसके अंगभूत 
भागों की तथा इसके शासन के अंगों की शक्ति और अधिकार जनता से 
प्राप्त होंगे; और 


जिसमें भारत के सब लोंगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राज- 
नेतिक न्याय की; प्रतिष्ठा तथा अवसर की और कानून की दृष्टि में समा- 
नता की; विचार, अभिध्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, आ्राजीविका और 
कारीवार की स्वतन्त्रता की; कानून तथा सदाचार के आधीन रहते हुए 
प्रत्याभूति दी जायेगी ओर निश्चय से प्राप्ति करायी जायेगी; और 


जिसमे अल्पसंख्यकों, अनुन्नत आदिमजातियों के क्षेत्रों, और दलित 
तथा अन्य अनुन्नत वर्गों के लिये पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की 
जायेगी; ओर 


जिसमे लोकतत्र के राज्यक्षेत्र को एकता की, और जल, थल तथा 
नभ मं इसके प्रभुता के अधिकारों की, न्‍्यायानुसार और सभ्य राष्ट्रों के 
कानून के अनुसार रक्षा की जायेगी; और यह प्राचीम देश संसार में 
अपना अधिंकारंपू्ण तथा सम्मानित स्थान प्राप्त करता हुआ, विश्व में शांति, 
विकास तथा मानव॑ कल्याण की उन्नति में स्वेच्छा से अपना भाग 
प्रदान करेगा ।? 


इस प्रस्ताव के आधार पर स्वेतन्त्र भारत का संविधान बनाया 
गया । पहले संविधान की रूपरेखा निश्चित करने क॑ लिये निम्न समितियां 
नियुक्त की गई' (जिनमें से कुछ का उल्लेख पहले किया जा चुका है) : 


(१) संघ संविधान समिति 
(२) प्रांतीय संविधान समिति 
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भारत विभाजन ओरे स्बेराज्यं 


(३) अल्पसंख्यक तथा मूलाधिकार संबंधी परामशंदात्री समिति 
(४) मुख्य आयुक्तों और संघ तथा राज्यों में वित्तीय संबन्धों की 
समितियाँ 


(५) आदिमजातीय क्षेत्र परामशंदात्री समिति 


इन समितियों ने डपसमितियाँ भी नियुक्त कीं और श्र'त में अपने 
प्रतिवेदन पेश किये जिन पर सभा ने विचार किया। 


हस प्रकार संविधान के सिद्धान्त निश्चित कर दिये गये ओर उन्हें 
कानून का रूप देने के लिये एक “मस्विदा समिति” नियुक्त हुईं जिसने “संबि- 
धान का मस्विदा? तेयार किया । 


तत्पश्चात संविधान सभा ने 'संविधान के मस्विदे! पर खंडशः विचार 
किया तथा कई परिवतन किये। अंत भं २६ नवम्बर १६४६ को संविधान 
ऋतिम रूप से स्वीकृत हो गया ओर २६ जनवरी १६४० से लागू हो गया । 


याद रहे २६ जनवरी १६३० के दिन भारत ने 'स्वतन्न्नता प्राप्ति! 
तथा अ'ग्रजों से सम्बन्ध-विच्छेद” करने की प्रतिज्ञा की थी जो प्रतिवर्ष २६ 
जनवरी को दोहराई जाती थी । इस कारण १६४० में २६ जनवरी को ही भारत 
को गणराज्य” घोषित किया गया । 
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देशी राज्यों की समस्या का समाधान 


? संध में प्रवेश 


स्वतन्त्रता का आश्वासन मिलने पर तथा अंग्रेजों का संरक्षण हटते 
ही देशी नरेशा का रुख भी बदल गया। अब वे समझते लगे कि उन्हें भारत 
से मेत्री आवश्यक है तथा इसके बिना उनकी रक्षा नहीं हो सकती, अतः वे 
भारत म॑ मिलने के लिये उन्सुक हो उठ । 


भारत में २० के लगभग बड़े देशी राज्य थे जिन की जनसंख्या ६करोड़ 
से ऊपर थी अर्थात वे इस योग्य थे कि उन्हें संविधान सभा में प्थक रूप से 
प्रतिनिधित्व मिल सके | शेप ९३९ छोटे छीट देशी राज्य थे जिन की जन- 
संख्या ओर आय इतनी कम थी कि वे प्रगति नहीं कर सकते थे तथा जनता 
के लिए कुशल शासन प्रवन्ध की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। उन सब को 
पहले तो भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रश्न था, तत्पश्चात भारत 
सरकार चाहती थी कि छोट छोटे राज्यों को या तो भारत के किसी प्रान्त में 
विजल्ञीन करके उनके नरेशों को पेन्शन दे दी जाये या छोटे छोटे निकटवर्ती 
राज्यों को मिलाकर बढ़े बड़े राज्य संघ बना दिये जाय, जिससे कि प्रशासन 
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सुचारू रूप से चल सके। इसके श्रतिरिक्त राज्यों में जनतंत्र प्रणाली 
भी लागू करना आवश्यक था जिससे कि वहां निरंकुशता के नीचे पिसी हुईं 
जमता भी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके । 


भारत सरकार के राज्य विभाग के मन्त्री सरदार पटेल ने साम, दाम, 
दंड, भेद की नीति से पहले तो सारे नरेशों को भारतीय संघ में सम्मलित 
किया । १९ अ्रगस्त १६४७ तक केवल काश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के 
अतिरिक्त लगभग सभी राज्य संघ में प्रवेश कर चुके थे। नीचे उस प्रवेश पत्र 
का अनुवाद दिया गया है जो भारत में मिलने के लिये भिन्‍न भिन्‍न देशी 
नरेशों ने लिखा था । 


प्रवेश पत्र 


क्योंकि १६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम में यह उपबन्ध 
है कि १९ अगस्त से भारत नामक एक स्वतन्त्र अधिराज्य स्थापित होगा तथा 
€ है ७ ०० 
उस पर गवनर जनरल द्वारा किये गये संशोधनों तथा परिवतनों आदि 
सहित १६३७ का भारतीय शासन अधिनियम लागू होगा; 


ओर क्योंकि गवनंर जनरल द्वारा इस प्रकार संशोधित १६३५ के 

धिनि ० गिल 
भारतीय शासन अधिनियम म॑ यह उपबन्ध है कि कोई भारतीय राज्य उस 
के नरेश द्वार। प्रवेश-पत्र लिखने पर भारत अधिराज्य में प्रवेश कर सकता है: 


अतणएव अब “राज्य का नरेश में'''अपने कथित राज्य में तथा उस 
पर अपनी प्रभुता के अधिकार से यह अपना प्रवेश पत्र लिखता हूँ तथा 


१. में एतदद्वारा यह घोषित करता हूँ कि में भारत श्रधिराज्य में 
इस इच्छा से प्रवेश करता हूँ कि भारत का गवनर जनरल, अधिराज्य का 
व्यवस्थपक मण्डल, संघीय न्यायालय, तथा अधिराज्य की श्रोर से कोई 
अन्य श्रधिराज्य प्राधिकारी इस गेरे प्रवेश-पत्र की शक्ति से, किन्तु इसकी 
शर्तों के अनुसार, केवल अधिराज्य की ओर से''''*'राज्य (जिसे शआगे 
से यह राज्य” कहा जायेगा) के सम्बन्ध में उन कृत्यों का प्रयोग 
कर सकते हैं जो कि १९ अगस्त १६४७ को भारत में लागू १६३५ के 
भारतीय शासन अ्रधिनियम द्वारा उन में निहित हों; तथा में यह भी 
प्रोषण करता हैँ कि भारत सरकार, किसी प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों द्वारा 
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या वह जिस प्रकार उचित समझे उस प्रकार, इस राज्य के दंड विधान 
0७ ०  छो॥ ९ 

या सम्पत्ति विधान सम्बन्धी शक्तियों, अधिकारों ओर कार्यक्षेत्र का प्रयोग 

कर सकती है जो कि किसी समग्र राज्यों के सम्बन्ध में बादशाह के प्रति- 

निधि द्वारा बादशाह की ओरे से प्रयुक्त होते थे । 


२. में इस पत्र द्वारा अपने 3पर यह दायित्व लेता हूँ कि इस 
राज्य में इस प्रवेश पत्र द्वारा १६३९ के शासन अधिनियम के उपबन्ध जिस 
हृद तक लागू होते हें, उस हद तक उन्हें में इस राज्य में कार्यान्वित 
कराऊ गा । 

३, कंडिका १ के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव न पड़ते हुए में 
रवीकार करता है कि इस के साथ नत्थी अनुसूची में वर्शित विषया पर 
अधिराज्य का व्यवस्थापक-मंडल इस राज्य के लिये विधि बना सकता है । 


४. में यह घोषण करता हूँ कि में भारत अधिराज्य में इस आश्वासन 
पर सम्मिलित होता हूँ कि यदि इस राज्य के नरेश तथा गवनर जनरल में 
ऐसी कोई संधि होती है जिससे कि इस राज्य के सम्बन्ध में भारत के 
व्यवस्थापक-मंडल के किसी अधिनियम की पूर्तों इस राज्य का नरेश करेगा 
तो वह संधि इस पत्र का भाग समझी जायगी ओर उसका तदनुसार अथ 
लगाया जायेगा तथा प्रभाव होगा । 


&. मेरे इस प्रवेश पत्र की शत अधिनियम या भारतीय स्वतन्त्रा 
अधिनियम के किसी संशोधन से परिवर्तित नहीं होगी, जब तक में इस पत्र 
के पूरक दूसरे पत्र द्वारा उस संशोधन को न मान लू' । 


६, इस प्रवेश पतन्न से किसी प्रकार भारत के व्यवस्थापक-समरडल को 
यह अ्रधिकार प्राप्त नहीं होगा कि वह इस राज्य के लिये किसी काय के 
निमित्त भूमि पर बलात-अधिकार करने का कोई अधिनियम बना सके, किन्त॒ 
में यह दायित्व अपने ऊपर लेता हैं कि यदि अधिराज्य के किसी अधिनियम 
के निमत्त जो कि इस राज्य पर लागू होता हो, किसी भूमि पर अधिकार 
करना आवश्यक हो तो में उनकी प्रार्थना पर उनके धन से वह भूमि प्राप्त 
कर दू'गा या यदि वह भूमि मेरी होगी तो वह उन्हें ऐसी शर्ता पर हस्तां- 
तरित कर दू'गा जो कि निश्चत हो जाये या निश्चित न होने पर भारत 
के मुख्य न्‍्यायधीश द्वारा नियुक्त किसी पंच द्वारा निश्चित की जाये। 
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७. इसपतन्र का यह भी अर्थ नहीं होगा कि में भारत के भावी संविधान 
को किसी प्रकार रवें.कार करता हूँ तथा ऐसे किसी संविधान के अन्तगंत भारत 
सरकार से नये प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में गेरे अधिकार को यह पत्र कम 
नहीं करेगा । 

८. इस पत्र के उपबंधों के अतिरिक्त गेरे नरेश होने के कारण जो 
अधिकार, शक्तियां तथा स्वत्व मुझे प्राप्त हैं उस पर, तथा इस राज्य पर 
गेरी प्रभुठा, या इस राज्य में इस समय लागू किसी अधिनियम पर, इस 
पत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। 

५ कफ ० हा 

8. में यह भी घोषणा करता हूँ कि मे यह पत्र इस राज्य की ओर 
से लिखता हूं तथा इस पत्र में जो व्यवस्था गेरे या राज्य के नरेश के लिये 
हैं उसके अन्तगंत गेरे उत्तराधिकारी भी समझे जायंगे । 
अगरत १६४७ को में अपने हस्ताक्षर कर के यह पत्र देता हू। 

राज्य का नरेश 
में इस प्रवेश पत्र को रबं.कार करता हूं। 
आज ता०...... , ०» श्रगस्त १६४७ 
भारत का गवनर जनरल 


65 रु ठ [# मनी वि श्र ्च 
तीसरी कंडिका में उल्लिबित अनुखची 
क, रक्ता (जल, थल, नम सेनाएं, शरत्र आदि) । 
ख., विदेशी विभाग। 
ग, संचार ( डाक, तार, रल, रडियो आदि )। 
छ, (१) अधिराज्य के व्यवस्थ।पक मंडल के चुनाब : 
(२) उपयुक्त किसी वित्य के सम्बन्ध में अधिनियर्मों के 
विरुक्क अपराध 
(३) उपयुक्त विषयों के लिये छानबीन तथा अंकसंग्रह 


(७) उपयु क्त विषयों के सम्बन्ध में सारे न्यायालयों के कार्य- 
क्षेत्र ओर अधिकार, किन्तु सम्मिलित राज्य के नरेश की 
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भारत--नये संविधान तक 


सहमति के बिना राज्य मे ज्षेत्राधिकार सम्पन्न न्यायालय 
के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को वहां ज्षेत्राधिकार 
नहीं दिया जा सकता । 


२, काश्मीर 


पहले ता काश्मीर ने स्वतन्त्र रहने का प्रयत्न किया किन्तु जब पाकि- 
स्तान के समथन से सीमाप्रान्त के कबाइली लोगों ने काश्मीर पर आक्रमण कर 
दिया तब काश्मीर के नरेश तथा जनता के प्रतिनिधियों ने भारत से प्रार्थना की 
कि काश्मीर राज्य को भारत में सम्मिश्लचित कर लिया जाये तथा उसकी रक्षा के 
लिये सेना भेजी जाये । भारत ने यह प्रार्थना इस शतत्त पर मान ली हि शांति 
होने पर वहां की जनता का मत लिया जायेगा कि वह भारत में रहना चाहती 
है या नहीं | ततपश्चात काश्मीर नरेश में ऊपर दिये गये प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिये । 


३, हेद्राबाद 


यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था जिस की जनसंख्या १,४७० लाख 
थी । उसके साथ एक यथा-पर्व समझौता हुआ जिसके अनुसार १ वर्ष के लिये 
हेदराबाद ने रक्षा, विदेशी नाति तथा संचार के संबंध में भारत का नियन्त्रण 
स्वीकार कर लिया । पर इस समझते को हेदराबाद न निभा सका। कासिम 
रजवी नामक एक गुडे ने वहां के प्रशासन पर निप्रन्त्रण कर ज्ञिया और नरेश 
(निज़ाम) को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया । रजवी ने राज्य में जनता 
को खुलेग्राम लूटना आरम्भ किया, वतया, बलात्कार इत्यादि की घटनाएँ 
रोज होने लगी। कुछ मुसलमानों को सशस्त्र बनाकर भारत के (बहद्ध पाकि- 
स्तान से पडयनत्र किया गया तथा समझोते के विरुद्ध पाकिस्तान को घन दिया 
गया । विदेशां से हथियार मंग:ओ्रे गये । भारत के प्रदेश में भी रज्याहार घुस 
आते ओर लूटमार करते | इस पर भारत सरकार ने सितम्बर १६४८ में पुलिस 
कार्यवाही द्वारा हदुराबाद की जनता का उद्धार किया। तन्पश्चात निनम्नाम ने 
प्रवेश-पत्र पर हम्ताक्षर कर दिये। 


७, जूनागढ़ 


जूनागढ़ वर्तमान साराष्ट्र मं पहले एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य 
सोराष्ट्र में खूब घुलामिला हुआ था तथा इसका पाकिस्तान से कोई भौगोलिक 
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देशी राज्यों की समरुप्रा का सामाधाने 


सम्बन्ध न था और यहां की जनता भारत में मिलने को इृच्छुक थी, पर मुसल- 
मान नरेश ने अपने राज्य को पाकिस्तान के समपित कर दिया । इसके परिणाम 
स्व उप वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया तथा नवाब ओर उसके परामशदाता 
पाकिस्तान भाग गये ओर भारत सरकार को शासन प्रबन्व संभालने का निम- 
न्त्रण दे दिया। राज्य का शासनभार अपने हाथों में ले लेने के बाद भारत 
सरकार ने वहाँ जनमत संग्रह किया तो पाकिस्तान के विरुद्ध ६ प्रतिशत 
से अधिक मत आये तथा वह राज्य सोराष्ट्र में मिल्ला दिया गया। 


५, राज्यों का अन्त 


सब राज्यों के भारत मे सम्मलित हो जाने के पश्चात भारत सरकार 
ने अविलंब ही छोटे राज्या का एकीकरण करने अथांव उनके बड़े संघ बनाने 
का काये हाथ में लिया । पिछले इतिहास के देखते हुये यह काये 
असम्भव सा दीख पड़ता था किन्तु १६४७ के समाप्त होते ही उड़ीसा तथा 
मध्यप्रान्त के छोटे-छोट २< राज्य उनके नरेशां की इच्छा से उन प्रान्तों में 
विज्ञीन कर दिये गये । उन राज्यां के नोशां ने जिस विज्लीनक्रण संधि पर 
हस्ताक्षर किये थे वह नीचे दी जाती है : 


८४५४ दिसम्बर १६४७ को भारत के गवनर जनरल तथा......... राज्य 
के राजा के बीच सचि । 


क्यों कि राज्य तथा उसकी जनता के तास्कालिक हितों के हेत, 
राज्य का राजा इसके लिये इच्छुक ह कि राज्य का शासन प्रबन्ध शीघ्रातिशीघ्र, 
तथा भारत सरकार जेसे उचित समझे उस प्रकार, उड़ोसा/म्रध्यश्रान्त के 
शासन प्रबन्ध के साथ मिल कर एक हो जाना चाहिये : 


अतएव निम्न संधि की जाती है।-- 


प्रथम अनुच्छुद...राज्य का राजा इस संधि द्वारा राज्य के शासन के 
हेतु ओर सम्बन्ध में अधिराज्य सरकार को पूर्ण -तथा एकाकी अधिकार, का््य॑- 
शक्ति और सत्ता समपित करता हे तथा $ जनवरी ५६४८ को ( जिसे आगे 
से कथित-दिवस पुकारा जायेगा ) राज्य का शासन प्रबन्ध अधिराज्य सरकार 


को हस्तांतरित करने के लिये सहमत है । 
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कथित दिवस से अधिराज्य सरकार को यह ज्ञमता होगी कि वह कथित 
शक्ति अधिकार तथा कार्यक्षेत्र का "से उचित समझे तथा जिसके दवारा उचित 
समझे बसे ही प्रयोग करे । 


द्वितीय अनुच्छदू---राजा कथित दिवस से राज्य की आय मे से, करों 
से रवतन्त्र, वाषिक......... रुपये अपने निजी व्यय के लिये लेने का अधिकारी 
होगा । अभिश्राय यह है कि इस घन राशि में राजा के तथा उसके कुट्ठम्ब के 
सारे, व्यय, जिसमें निजी नौकरों, निवास, विवाह तथा अन्य रीतियों आदि के 
व्यय भी हैं सम्मिलित होंगे तथा यह घन राशि किसी भी कारण से 
घटाई या बढ़ाई नहीं जावेगी | कथित धनराशि को नरेश राज्य कोष या ऐसे 
दूसरे कोष से जो कि अधिराज्य सरकार नियत करे चार समान अंशिकाओं में 
प्रत्येक त्रिमास के आरम्भ में अग्रिम ले सकता हैं। 


तृतोय अनुच्छेद--इस संधि की तिथि पर राजा की जो निजी 
सम्पत्ति हो ( जो राज्य सम्पत्ति न हो ), राजा उसका पूणएः स्वामी होगा तथा 
उसे भोगने तथा प्रयोग करने का अधिकारी होगा । 


१ जनवरी १६४८ से पहले राजा अधिराज्य सरकार को अपनी निजी 
सम्पत्ति की रोकड़, सिक्‍योरिटियों तथा अचल सम्पत्ति की एक सूची देगा। 


यदि कोई विवाद हो जाये कि सम्पत्ति की कोई वस्तु राजा की निम्ी 
सम्पत्ति है या राज्य की सम्पति है, तो वह प्रश्न न्याय के अनुभवी ऐसे अधि- 
कारी के पास जायेगा जिसे अधिराज्य सरकार नियुक्त करे तथा उस अधिकारी 
का निर्णय अन्तिम होगा और दोनों पक्षकों पर बाग होगा । 


ए्‌ _ 
चतुथ अनुछ ब्रेए---ताजा, रानी, राजमाता, युवराज तथा युवरानी को 
सारे व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का, जिनका वे १९४ अगरा। १६४७ के तत्काल 
पहले राज्य के प्रदेश में या बाहर उपभोग करते थे, हक्‍क होगा । 


पंचम अनुच्छे दु--अधिराज्य सरकार यह बचन देती है कि राज्य की 
गही का उत्तराधिकार तथा राजा के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, 
सम्मानों एवं उपाधियों का उत्तराधिकार नियम तथा परिपाटि के अनुसार 


होगा । 
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+इस संधि की पुष्टि में श्री वपुल पंगुनी मनन, भारत सरकार के राज्य 
विभाग सचिव ने, भारत के गवनता जनरल को ओर से तथा श्राधिकार से 
हस्ताक्षर किये हैं तथा......... राज्य के राजा......... ने अपने तथा अपने 
उत्तराधिकारियों की ओर से हस्ताक्षर किये हें ।” 


हे ३ जी शी 
5, प्रान्तों में विलीनकरण 
इसी प्रकार स्वतन्न्नता के प्रथम दो वर्षो में ही २१५६ देशी राज्यों को 
प्रान्तों में विलीन कर दिया गया। इस का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता 
हे। 


१, उड़ीसा : यह बहुत छोटा प्रांत था । इस में पहली जनवरी १६४८ 
को ही २३ देशी राज्य विलीन कर दिये गये जिनका कुल क्षेत्रफल २३,६३७ 
बर्ग मील, जनसंध्या ४० लाख ४६ हजार तथा राजरव ६८ लाख ७८ हजार 
रुपये था । ततपश्चात १० लाखकी जनसंख्या वाले मयूरभज राज्य को भी इसी 
में विलीन कर दिया गया। इससे उड़ीसा का क्षेत्रफल लगभग दुगुना हो 
गया तथा जनसंख्या लगभग डेढ़ गुनी हो गईं । 


२. मध्य प्रदेश : इस प्रांत में भी $ जनवरी १६४८ को ही १४ 
राज्य विलय हो गये जिनका क्षेत्रफल ३१,७४६, जनसंख्या २८ लाख ३४ हजार 
तथा राजस्व ८८ लाख ३१ हजार रुपये था। इन में कावर्धा, सरगूजा, खवरगढ़, 
तथा बस्तर की रियासत उल्लेखनीय हें । 


३, बिहार : इस प्रांत में भी दो रियासत विलय हो गईं । जिन का 
क्षत्रफल ६२३ वर्ग मील, जनसंख्या २ लाख € हजार, तथा राजरव ६ लाख 
४६९ हजार रुपये था । 


४०, मद्रास : इस प्रान्त में पुड्डूकोठई, सुन्दूर तथा वंगलपह्ले के 
राज्य विलीन किये गये थे, जिनका कुल क्षेत्रफल १६०२ वर्ग मील तथा जन- 
संख्या ४ लाख ६६ हजार थी । 
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४, युक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) : इस में बनारस, रामपुर और 
टिहरी गढवाल तीन राज्य विज्लीन कर दिये गये जिनका क्षेत्रफल ६२७६ वर्ग 
मील तथा जनसंख्या १३ लाख २९ हजार थी । 
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६. पूर्वां पजाब : इस प्रान्त में भी छोटी छोटी तीन रियासत, 
लाोहारु, दुजाना ओर पटोदी, विलीन कर दी गईं जिनका क्षेत्रफल ३७० वर्गमील, 
जनसंख्या ८ हजार तथा राजस्व १० लाख रूपये वापिक है । 


७, बम्बड़े : स्वतन्त्रता के प्रथम वर्ष में इस प्रान्त में छोट-छोट 
१६% राज्य विलय हुए जिनका ज्ञेत्रफल २४ हजार ३३१ वर्गमीरकू, जनसंख्या 
४३ लाख १७ हजार तथा राजस्व ३ करोड ७ लाख १४ हज़ार 
रुपये था । वत्यश्चात बढ़ोदा (२६ लाख) तथा कोल्हापुर (११ लाग्ब) भी 
हस में ही विज्ञीन कर दिये गये । इसके अ्रतिरिक्त दांता राज्य तथा मिरोही 
का कुछ भाग भी बम्बई में मिला दिया गया। 


८. पश्चमी बंगाल ; इसमें कोच-बिहार विलीन किया गया । 
७, राज्य-संघों का निर्माण 


इसके अतिरिक्त कई राज्यों को मिलाकर निम्न लिखित पांच-संघ 
भी बना दिये गये । 


२. संयुक्त राजस्थान : यह क्षेत्रफल के विचार से भारतीय संघ 
का सब से बड़ा अंग हैे। इसगोें १८ राज्य सम्मिलित हैं। इसका ज्ेत्रफल 
लगभग सवा लाख वर्गमील तथा जनलंख्या सवा करोड से अधिक है। 
इसके महाराजप्रमुख महाराणा उदयपुर हें; किन्तु शासनकार्य वास्तव 
में जयपुर नरेश ही चलाते हैं जो क्रि राजस्थान के राजप्रमुख हें। 
इसके उपराजप्रमुख कोटा नरेश हैं । 


संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण क्रमशः हुआ | सर्व प्रथम कोटा 
नरेश के राजप्रमुखः्व में राजस्थान के नो राज्य इसमें सम्मिलित हुए जिन की 
कुल जनसंडि्या २३ लाख थी । इन राज्यों के नाम हैं, कोटा, बूंदी, किशनगढ, 
भात्बावड़, हू गरटर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, टॉक, क्रिशनगढह़ ओर शाहपुरा । 
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देशी राज्यों की समस्या का सामाधान 


तन्पश्चात महाराणा उदयपुर भी इस में सम्मिलित हो गये तथा उन्हें राज 
प्रमुख का पद प्राप्त हुआ और कोटा नरेश उपराजप्रमुख बनाएु गण। इससे 
राजस्थान का क्षेत्रफल २६९६ हजार ६७७ वर्गसील, जनसंख्या ४२ लाख ६१ 
हजार तथा राजरव ३ करोड़ १७ लाख रुपये हो गया | 


अगप्रेल १६४६ में राजपुताना के चार महान राज्य, जयपुर, जोधपुर, 
जयसलगेर तथा बीकानेर भो इसमें सम्मिलित हो गये तथा ब्रहद राजस्थान 
की रचना हुईं । तत्पश्चात मत्य राज्य संघ भी इसी में विज्लीन कर दिया 
गया । मत्स्य का निर्माण मार्च १६४८ में हुआ था और इसमें अलवर, भरतपुर, 
धोलपुर, तथा करोली राज्य सम्मिलित थे। मत्स्य का क्षेत्रफल ७,४३६ वर्गमील 
जनसंध्यों १८ लाख ३८ हजार तथा राजग्व १ करोड ८३ लाख ६ हजार 
रुपये था । 


इस प्रकार महाराजस्थान में १८ राज्य विलय हो गये जिनका कुल 
क्षेत्रफल १,२८,४२४ वर्गमील तथा जनसंख्या १,३०,८९,००० है । 


२, मंब्य भाग्त (मालवा) : जिसमें ४७० लाख जनसंख्या वाला 
ग्वालियर तथा १५ लाख जनसंवूया वाला इन्दोर राज्य तथा २० छोटे राज्य 
भी सम्मिलित हो गये । उन दोनों राज्यों के नंरश क्रमशः इस संघ के राज - 
प्रस्ख तथा उपराजप्रसुख बने ओर ग्वालियर तथा इन्दोर इस संघ की 
ग्रीप्प तथा शीत ऋतु की राजधानियाँ बनीं। इस संघ में £ सलामी वाले 
तथा २० छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित हुए श्रे, जिससे इसका कुल क्षेत्रफल 
लगभग ४७ हजार वर्गमील, जनसं-या लगभग ७२ लाख तथा आय ८ 
करोड़ रुपये हो गई । 


4 (्‌ नी टेट 
मध्य भारत संघ का निर्माण अग्रल १६४८ में हुआ । 


3, सौराप्ट्र : यह काठियावाड़ के २२२ छोटे बड़े राज्यों का एक 
संघ बना जिस के राजप्रमुख नवानगर नरेश (जाम साहिब) बनाये 
गये । जूनागढ भी इसी में सम्मिलित किया गया था। सौराष्ट्र का 
क्षत्रफल २१,०६२ वर्गमील, जनसंग्या ३४ लाग्व ६ हजार और राजस्व 
८ करोड़ रूपये है । 
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9. पटियाला तथा थूर्नी पंजाब राज्य संघ : इसका निर्माण 
१8४८ के मई मास में हुआ था । इसमे पटियाला, कपूरथला, नाभा, 
फरीदकोट, जींद, मलेरकोटला, कलसिया तथा नालागढ ये ८ राज्य हैं औरइसके 
राजप्रमुख पटियाल। नरेश हैं । इस संघ का कुल क्षत्रफल १० हजार वर्गमील 
जनसंख्या ३४ लाख २४ हजार ओर राजस्व & करोड़ रुपये हैं । 


९. त्रावशकोर-कोचीन दक्षिण के प्रसिद्ध दो राज्यों, त्रावनकोर तथा 
कोचीन को मिला कर भी एक राज्य संघ स्थापित कर दिया गया। 


८, नथे केन्द्र-प्रशासित प्रान्तों का निर्माण 


शेष देशी राज्यों को कुगं, दिल्‍ली, अजगेर की तरह केन्द्रीय सरकार 
द्वारा शासित राज्य बना दिया गया, जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधि- 
कारी राज्य करता है। इन के नाम निम्न हैं : 


(१) हिमाचल प्रदेश : जिसमें शिमला के आस-पास की २१ 
पहाड़ी रियासतें विलय हुई' जिनका क्षेत्रफल १० हजार ६०० वगंमील, जन- 
संख्या £ लाख ३९ हजार, तथा राजस्व ८४ लाख ९६ हजार रुपये था । 


२. विन्ध्य प्रदेश : इस का राज्य-संघ के रूप में उद्घाटन अग्रल 
१६४८ में हुआ । इसमें छुत्तीसगढ और बुन्देलखण्ड के ३९ राज्य मिलाये 
गये जिनका कुल ज्षत्रफल २४,६०० वर्गमील, जनसंख्या ३४ लाख ६६ हजार 
ओर राजस्व २ करोड ४३ लाख ३० हजार रुपये था । इसके राजप्रमुख 
रीवा नरेश थे। अंत में इसे केन्द्र प्रशासित राज्य बना दिया गया। 


इसके अतिरिक्त भोपाल, त्रिपुरा, मनीपुर, कच्छु तथा बिलासपुर 
राज्यों को भी केन्द्र-प्रशासित राज्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार दस 
केन्द्र शासित राज्य वन गये । 
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देशी राज्यों की समस्या का समाधान 


पड 


निम्नांकित तालिकाओ में संक्तेप से राज्यों के विलय के आंकड़े दिये 


गये हैः 5 
प्रान्तयां में विलीन राज्य 
प्रांत का नाम राज्यों की राज्यों का क्षेत्रफल राज्यों की जन- 
संख्या (वर्गमीलों में) संख्या (हजारों में) 

बम्बई १६३ ३६,१२७ ८९,२३४ 
उड़ीसा २४ २७,६७१ <०,३६ 
मध्य प्रदेश १४ ३१,७४६ २८,३४७ 
उत्तर प्रदेश ३ ६,२७६ १३,२९ 
पश्चिमी बंगाल १ १,३२१ ६,४१ 
मद्रास ३ १,६०२ 3,६४६ 
बिहार २ ६२३ २,०९४ 
पंजाब ३ ३७० ८१ 
नमन न कीवीलीसमिक मदद ली कलश शी मिकक नकल मलिक ली लिन कम की निकल कक नकल ३० फल .......॒ु॒ुतुत अनु आएल्‍८८-८८//###"ननशशशशशशशणण"शणणशणश"श"णएणएणएणाणओ 

योग--- २१६ १,०८,७३६ १,६१,९४८ 
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गाज्य-संघां में विज्ञीन राज्य 


राजस्थान १८ १,२८,४२४ १,३०,८९ 

त्रावनकोर-को चीन र्‌ 8,१९४ ७४,६३ 

मब्यभारत २० 3४३९,७१० ७१,४७१ 

सोराष्ट्र २२२ २१,०६२ २४,२९६ 

पटियाला और 

पू० प॑ं० रा० संध ष् १०,०६६ ३४ २४ 

हिल 2 मकर कक पर आता  धमनट कलर ज जी सीता न्‍नम लि पक तम आज नली डीलर लक लल फल 

योग २७२४ २,१९,४<६० ३,४६,६६ 
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केन्द्रप्रशासित राज्य 





पा 


विन्ध्य प्रदेश ३४ २४,६०० ३५,६ ६ 
हिमाश्नल प्रदेश २१ १०,६०० 8,३४९ 
भोपाल १ ६,६२१ ७,८४९ 
श्विपुरा १ ४,०४६ ४,१३ 
मनीपुर १ ८,६२० €,१२ 
कच्छु १ ८,४६१ ४,०१ 
बिलासपुर १ ४९३ १,१० 

योग -- ६१ ६३,७०४ ६६,२५९ 


किमी करत पर दी त ममर लत निज हक रमन ली ज ि लक मात नल अर कम कबा लल 
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भारत--नथे संविधान तक 


साराश 
प्रान्तों में विलीन राज्य २१६ १,०८,७३ & १,६१,९८ 
राज़्यसंघों में विलीन राज्य २७९ २,१९,४६० ३,४३६ ,६६ 
केन्द्र शासित राज्य ६१ ६३,७०४ ६६,२०४ 
योग--- श्रर ३,८७,८६३ ६,०७,८२ 





&, नया संविधान ओर देशी राज्य 


उपयुक्तः तालिकाओं से पता लग गया होगा कि हैदराबाद, मेसूर 
तथा जम्मू ओर काश्मीर, इन तीन राज्यों के अतिरिक्त समस्त देशी राज्यों 
का किसी न किसी प्रकार विलय हो गया । 


राज्यों का इस प्रकार एकीकरण तथा संगठन होने के पश्चात २६ 
नवम्ब्रर १६४८ को भारत का संविधान पूण हुआ । उसमें यह उपबन्ध रखे 
गये कि राज्य संधों का शासन-प्रबन्ध प्रॉन्तों के समान प्रजातन्न्नीयः ढँग पर 
होगा तथा राजप्रमुखों की गवनंरां के समान स्थिति होगी। समस्त राज- 
प्रमुखां ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया जिससे २६ जनवरी १६४० से नए 
संविधान के लागू होने पर सारी स्थिति ही बदल गई ओर पुराने संधिपत्रों 
का, जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं, लगभग ऐतिहासिक महत्व 
ही रह गया । साथ ही काश्मीर, हेदराबाद तथा मेसूर के नरेशों ने भी 
संविधान को स्वीकार करके राजप्रमुख का पद धारण कर लिया। 


१० नरेशों की निजी थेलियां (!7709--४पा४९) 


राज्यों के विलय के फलस्वरूप जीवननिर्वाह के हेतु नरेशों को 
निम्न अनुपात से निजी थेलियां दी गई हें :-- 
राज्य की प्रथम + लाख रु० वाषिक आय पर १९% 


अगली ४ लाख 9५. 9) 99 39. ५0 


& लाख से अधिक राशियों पर ७॥ प्रतिशत, किन्तु १० लाख से 
अधिक नहीं । 
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कब 
देशी राज्यों की समस्या का समाधान 


निम्न बड़े राज्यों के विवय में अपवाद है और उन्हें दस लाख रुपये 
प्रतिवर्ष से अधिक निजी थेली के रूप मे दिये जायेंगे, पर उनके वंशजों 
को दुस लाख रुपये प्रतिवर्ष ही मिलेंगे । 


सं० राज्य निजी थेली 


१ हेदराबाद ४० लाख. रुपये 
२ मेसूर र३ ,, )? 
३ बडढ़ोदा २६॥ ,,. ., 
७ पटियाला १७  ,, )) 
&€ त्रावणकोर पी ६ ), 
६ ग्वालियर रू. -,; न 
७ इन्दोर १७. $,, ५) 
८ जयपुर ८. .,, ५ 
& बीकानेर १७.) हु 
१० जोधपुर १७॥ . +» हे 
११ भोपाल ११ हि शत 


इस प्रकार सब्र नरेशा को मिला कर प्रतिवर्ष * करोड़ ८० लास्व 

प्‌ ० ० छत के. ही 5 बह ८ 4 / 5 ९ #+ 

रुपये निजी थलियों के रूप में देने निश्चित हुणु जो रूथ की संचित निधि 
पर भार होंगे। 


है ब्रथम्त भाग समाप्त र 


दितीय भाग 


स्वतन्त्र भारत का मंविधान 


“२० ६८2 ०२०- ६२०३ ६२०-- €२२२२०->2 €<>2 २७2 
हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न 
लोकतन्त्रात्मकः गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त 
नागरिकों को : 
सामाजिक, आथिक और राजनेतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
ओर उपासना की स्वतन्त्रता ः 
प्रतिष्ठ. और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिये, 


5० 


तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता 
सुनिश्चित करने वाली बन्धुता 
बढ़ाने के लिये 


हढ्संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में 
आज ता० २६ नवम्बर १६४६ ३० ( मित्ति, मागशीष 
शुक्ला सप्तमी, संबत्‌ दो हजार छै विक्रमी ) को 
एद्दूवारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित ओर 
आत्मार्पित करते हैं । 

८७७ २८७५ >८०७- ६८०८ ६-७ ६८0०७ ६८७७ ६८63 <-८७> 


१४२ 


प्रथम अध्याय 
संविधान के सिद्धान्त 
?, मुख्य रचना 


प्रसत्तावना--रबतन्त्र भारत का संविधान २६ नवम्बर १६४६ को 
स्वीकार किया गया तथा २६ जनवरी १६४० को लागू हुआ। उसकी प्रम्तावना 
सामने के पृष्ठ पर देखिये । 


भारत के लोग! इस पद से यह स्पष्ट होता है कि प्रभुता का स्रोत जनता 
है। पिछले संविधानों में सत्ता-स्रोत सम्राट तथा ब्रिटिश संसद होती थी । 

गगयाराज्य” शब्द का भी यही आशय है कि यहां कोई सम्राट या राजा 
नहीं होगा, वरन्‌ निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन करंगे । 


प्रस्तावना के पश्चात्‌ इस संविधान में २२ भाग (जिनमें कि ३१८ अनुच्छेद 
हैं ) और ८ अनुसूचियां हैं । प्रथम भाग और प्रथम अनुसूची में भारत के 
राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, द्वितीय भाग में नागरिकता का विषय है, तृतीय 
भाग में मुलाधिकारों तथा चतुथ भाग में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों 
का वर्णन है। तत्पश्चात शासन प्रणाली का विवरण पंदहहवें भाग तक चलता है 


१8३ 


भारत--नये संविधान तक 


भाग १६ में अल्पसंख्यकों के विषय में विशेष उपबंध उल्लिखित है। भाग १७ 
राजभाषा के विपय में है। भाग १८ में संकटकालीन स्थिति के उपबंध है। 
भाग १६ में प्रकीण विषय हैं तथा भाग २० में संविधान के संशोधन की प्रणाली 
का वर्णन है । भाग २१ में अस्थायी उपबंध हैं जो प्रथम निर्वाचन तक रहेंगे। 


अन्तिम भाग २२ में संविधान की आरंभतिथि तथा नाम आदि अ'कित हैं । 


यह संविधान मृलतः संघीय हे, क्‍योंकि भारत २७ राज्यों का 

संघ होगा। राज्यों तथा संघ” की सरकारों के क्षेत्राधिकार भिन्‍न भिन्‍न 
हं जिनमे उनका अपना अपना प्राधिकार होगा । क्षेत्राधिकार के 
विवाद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा । राज्यों का 
क्षेत्राधिकार संघीय सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं होगा, प्रत्युत संविधान द्वारा 
प्रदत्त हे । परन्तु भारत की नागरिकता एकान्मक हो होगी, सभी लोग भारत 
के नागरिक होंगे, भिन्‍न भिन्‍न राज्यों के नहीं। न्यायपालिका भी एक ही 
होगी, राज्यों की मिन्‍न भिन्‍न नहीं। किसी राज्य को संघ से एथक होने का 
अधिकार नहीं होगा । आकस्मिकता अभ्रथवा संकटकाल म॑ संविधान का ढांचा 
एकात्मक भी बन सकता है, यद्यपि सामान्यतः वह संघीय रहेगा । इस 
प्रकार भारत एक लचकदार संघ हे । 

राष्ट्रपति मंत्रिपरिवद की मंत्रणा पर चलेगा अ्रतः संविधान का ढांचा 
संसदीय प्रणाली का है । 

इस संविधान में सांप्रदायिक निवचनां का अन्त कर दिया गया है तथा 
निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, जिसका अथ है कि प्रत्येक 
नागरिक जिसकी आयु २१ वर्ष से कम न हो, मतदाता होगा। केवल हरिजनों 
तथा आदिवासियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित 
रखे गये हैं पर यह स्थान-रक्षण भी केवल दस वर्ष के लिये है । 


२, भारत का राज्यच््षेत्र 


भारत, अर्थात इण्डिया, राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य-क्षत्र में 
२७ राज्य होंगे जो तीन भागों में बांटे गये हें:-- 


१६४४ 


संविधान के सिद्धान्त . 


भाग (क) राज्यपालों के राज्य 
(जो पहले प्रान्त थे ) 


राज्य का नाम जनसंख्या (हजाएों में) 
१, उत्तर प्रदेश ६,१६,२० 
२. मद्रास ४,४२,६० 
३. बिहार ३,६४,२० 
४. बम्बई ३,२६,८० 
& पश्चिमी बंगाल २,४३,२० 
६, मध्य प्रदेश २,०६,२० 
७, उड़ीसा १.४४,१० 
४, पजाव १,२६,१० 
8_-आपसाम ८२,१० 


-अयानकलता/कावाालदाधरकज:अथालकरर रा शरनसासलाप८थरर>द अकाकरवापफक, 
२६,८७ ८० 


भाग (रख) राजप्रमु्खों के राज्य 





गज्य का नाम जनसंख्या (हजारों में) 
१, हेदराबाद १,७६ ,६० 
२. राजस्थान १,४९,६० 
३. आ्रांवकोर-कोचीन पश९,८० 
४. मेसूर ८०,६० 
*, मध्य भारत ७८,७७० 
६, जम्मू तथा काश्मीर ४३,७० 
७, सोराष्ट्र ३६,६० 
८, प०पुू०प०२/० संघ ३३,२० 
ह ६ ,८२९,४० 


ही 


भारत--नये संविधान तके 


भारत 
' ब्ठ्ठा 
नबोन राजनेंतिक 
मान चित्र 


भाग(कत राज्यपलेंके राज्य 
भाग(ख) राज्यप्रमुखें के राज्य | ८ 
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संविधान के सिद्धान्त 


भाग भः केन्द्र-प्रशासित राज्य 


राज्य का नाम जनसंख्या (हजारों में) 
१, विन्ध्य प्रदेश इे८,८० 
२_ दिल्‍ली १९,१० 
३, हिमाचल प्रदेश १० ८० 
४, भोपाल ८,६० 
९, शअ्रजमेर ७,३० 
६ त्रिपुरा ४८० 
७, कच्छ ४,४६० 
८, मनीपुर ६,४३० 
€ कुग १,७० 
१०, बिलासपुर १,३० 
प्् ,००,२० 


सूचना १.--राज्यों की जनसंख्या संविधान में नहीं दी गई है पर 
हमने पाठकों की सुविधा के लिये दे दी है। ये आंकड़े १६४० के अनुमानित 
आंकड़े है जिनके आधार पर स्वतंत्र भारत का प्रथम निर्वाचन होगा। 


सूचना २.--सामने के मानचित्र में 
भाग (क) के राज्यों को बिन्दुओं में दिखाया गया है, 
भाग (ख) के राज्यों को रेखाओं में दिखाया गया है, तथा 


भाग (ग) के राज्यों को खाली दिखाया गया है। 


यह मानचित्र भी १६५० का है। 


१४७ 


भारत -- नये संविधान तक 


इन के श्रतिरिक्त भारत के राज्यज्षेत्र में अन्द्मान और निकोबार तथा 
ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र, जो अर्जित किये जायें, समाविष्ट होंगे [ श्रनुच्छेद १ 
तथा प्रथम अनुसूची |। 


उपयुक्त विवरण से पता लगेगा कि नये संविधान में प्रान्तों, देशी राज्यों 
तथा चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को एक ही नाम राज्य” दे दिया गया है। 


संसद, विधि द्वारा, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना भी कर 
सकेगी ( अनुच्छेद २ ) और 


(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अ्रथवा दो या अधिक 
राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को 
किसी राज्य से भाग के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकेगी । 


(ख>) किसी राज्य का क्षेत्र बढा सकेगी, 

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, 

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदुल सकेगी, 
(ड)) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी, 


परन्तु भाग (क) अथबा (ख) के राज्यों में ये परिवर्तन तभी किये जा 
सकते दें जब कि सम्बद्ध राज्यों की अनुमति प्राप्त हो जाये ( अनु० ३ )। 


३, नागरिकता 


इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्यक्षेन्न में 
अ्रधिवास है, तथा 
(क) जो भारत राज्यक्षेत्न में जन्मा था, श्रथवा 
(ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्यज्षेत्र में जन्मा था, अथवा 
(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पद्ले कम से कम पांच वर्ष तक भारत 
राज्यज्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है, 
भारत का नागरिक होगा ( श्रनु० * )। 


शरणाथ्ियों को नागरिता के अधिकार: कोई व्यक्ति जो इस समय 
पाकिस्तान के अन्तगंत राज्यज्षनत्र से भारत राज्यक्षेत्र को प्रत्रजन कर आया है, 


१४८ 


संविधान के सिद्धास्त 


हस संबिधान के आरम्भ पर भारत का नागरिक समझा जायेगा 
( अनु० ६ )॥ 

जो व्यक्ति १६४७ के मार्च के पहिले दिन के पश्चात भारत राज्य्षेत्न 
से इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत राज्यक्षत्न को प्रध्जन कर गया है, वंह 
भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा ( अ्रनु० ७ ) । 


अनु० ८॑ के अनुसार भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ 
ब्यक्तियों को भी नागरिकता के अधिकार दिये गये हें यदि वे उसके लिये 
आवेदन-पत्र द॑ शोर पंजीबद्ध कर लिये जाय॑ । 
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से श्रजित करने वाले व्यक्ति भारत के 
नागरिक न होंगे ( अनु6 £ )। 
इसके अतिरिक्त संसद भी विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का 
घिनियसमन कर सकेगी ( अ्रनु० ११ )। 


४. मूलाधिकार 


संविधान में यह भाग अ्रत्य त महत्वपु ण॒ है। इसमें जनता के लिये कुछ 
मूलाधिकार प्रदान किये गये हैं और प्रत्येक नागरिक राज्य या किसी अन्य 
नागरिक के विरूकू, जो उनमें हस्तक्षेप करे, न्यायालय में जाकर अपने मूला- 
घिकारों की रक्षा कर सकता है [ राज्य? शब्द में भारत सरकार ओर राज्यों की 
सरकारें आदि सभी निहित हैं ( अनुच्छेद १२ )। ] 


कोई कानून, जो इन मूलाधिकारों का उल्लंघन करने वाला हो उस मात्रा 
तक शून्य होगा जिस तक कि वह मूलाधिकारों के उपबंधों से श्रसंगत है, ओर राज्य 
आगे भी कोई ऐसा कानून न बना सकेगा जो मूलाधिकारों को छीनता या कम 
करता हो अ्रन्यथा वह कानून भी उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा (अनु० १३) 


मूल अधिकारों को प्रवर्तित करान के लिय उच्चतम न्यायालय को समुचित 
कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने का अ्रधिकार प्रत्याभूत किया गया है । किन्तु 
श्रापात की उद्घोषणा। प्रवर्तन में हो तब इस अधिकार को छीना जा सकता है। 


मूल अधिकारों में से किसी को प्रवतित कराने के लिये उच्चतम न्यायालय 
ऐसे निदेश या आदेश अथवा लेख, जिनके अन्तगंत बन्दीप्रस्यक्षीकरण, परमादेश, 


१४६ 


भारत --नग्रे संवित्रान तक 


प्रतिषंध, अधिकार-एच्छा श्रोर उत्मेषण के प्रकार के लेख भी हैं, जो भी समुचित 
हो, निकालने की शक्ति होगी । किन्तु संसद अन्य न्यायालयों को भी इस 
विषय में शक्ति दे सकेगी (अनुच्छेद ३२)। 


मुख्य मूलाधिकार निम्न लिखित हैं:--- 
विधि के समक्ष समताः भारत राज्यक्षेत्र भें किसी व्यक्ति को विधि के 
समत्त समता से अ्रथवा विधि के समान संरक्षण से व'चित नहीं किया जायगा 


( अनुच्छेद १४) । 


राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल घम, मूलवंश, जाति, लिग, जन्मस्थान 
अथवा इन में से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । 
केवल धम , मूलवंश, जाति, लिग, जन्मस्थान श्रथवा इनमें से किसी के 
आधार पर कोई नागरिक--- 
(क) दुकानों, साव जनिक भोजनालयों, होटलों तथा साव जनिक मनोर जन 
के स्थानों में प्रवश के; श्रथवा 
(ख) पूण या आंशिक रूप में राज्य-निधि से पोषित श्रथवा साधारण 
जनता के उपयोग के लिय समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, 
सड़कों तथा साव जनिक समागम स्थानों के उपयोग के 
बारे में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निवन्‍्धन श्रथवा शर्त के 
अ्रधीन न होगा । 
इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों ओर बालकों के 
लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी ( अनु० १९ )। 
राज्याधीन नोकरियों का पढ़ों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों 
के लिये अ्रवसर की समता होगी । 
केव न धर्म, मूलबंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा 
इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नोकरी 
अथवा पद के त्रित्रथरों में न अय्रात्रता होगी ओर न विभेद किया जायेगा 
( अनु० १६ )। 
किन्तु राज्य को पिछुड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रति- 
निधिस्व राज्य की राय में राज्याधोन सेवाश्रों में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों 
या पदों के रक्षण के उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी । 


१९० 


संविधान के सिद्धान्त 


उपयु क्त उपबन्धों का उद्दश्य भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना है 
जिसमें किसी विशेष मत के साथ पक्षपात न होगा । 


अस्पश्यता का अन्तः “अस्पृश्यता” का अन्त किया जाता है और 
उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। “अस्पृश्यता” से 
उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अ्रनुसार दण्डनीय अपराध 
होगा ( अनु० १७ )। 


खिताबों का 5.न्‍तः सेना या विद्या सम्बन्धी विशिष्टता के सिवाथ और 
कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा; और भारत का कोई नागरिक किसी 
विदेशी राज्य रो कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा । 


वाक्‌ स्वातन्त्रय आदिः सब नागरिकों को वाक्‌-स्वातन्ध्य श्र श्रभि- 
व्यक्ति स्वातन्त्य का छघिकार होगा किन्तु अपमान-लेख, अपमान-वचन, 
मानहानि, न्‍न्यायालय-अवमान को अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आधात 
को श्रथवा राज्य की सुरक्षा को दुबंल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति 
को राज्य रोक सकेगा | 


सब नागरिकों को शांतिपूबंक निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने 
का, भारत राज्यक्षेत्र में सबंन्न अधाघ संचरण का, भारत राज्यक्षेत्र के किसी 
भाग में निवास करने ओर बस जाने का, सम्पत्ति के अजन, धारण और 
व्ययन का, तथा कोई बृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का भी 
अधिकार होगा । इन अ्रधिकारों के प्रयोग पर सावजनिक व्यवस्था, सदाचार या 
साधारण जनता के हितों के लिये युक्तियुक्ति निबन्धन लगाये जा सकते हैं 
(अनु० १६) 

अपराधों के संरक्ञणः कोई व्यक्ति किसी श्रपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं 
ठहराया जायगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी 
प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो ओर न वह उससे अधिक दंड का 
पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा 
सकता था। 

कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए. एक बार से अधिक अभियोजित और 
दंडित न किया जायगा। 

किसी श्रपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्द साक्षी होने 
के क्षिए वाध्य न किया जायगा (अनु० २०)। 


१४१ 


भारत--भये संविधान तक 


किसी व्यक्ति के प्राण अथवा देह्ििक स्वतन्त्रता का हरण विधि द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से न किया जायेगा । 


कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से 
यथाशक्य शीघ्र ग्रवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया 
जायगा श्रोर न अपने पसन्द के विधि-व्यवसतायी से परामर्श करने तथा 
प्रतिरज्ञा कराने के श्रधिकार से वंचित रखा जायेगा। 


प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया 
गया है, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के छिये 
आ्रावश्यक समय को छोड़कर, ऐसे बन्दीकरण से २४ घण्टे की कालावधि में 
निकटतम दंडाधिकररी के समक्ष पेश किया जायगा । 


किन्तु जो व्यक्ति तत्समय शत्रु परदेशीय है, श्रथवा जो व्यक्ति निवारक 
निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया 
गया है उसके सम्बन्ध में उपयुक्त नियम लागू न होंगे ( अनु० २२ )। 


बेगार निषेवय--सानव का पणय और बेगार तथा इसी प्रकार का 
अन्य जबदुस्ती लिया हुआ श्रम्म भ्रतिबिद्ध क्रिया जाता है ओर इस उपबन्ध 
का कोई भी उल्लंघन विधि के अ्रनुसार दंडनीय अपराध होगा । 


इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को साबंजनिक प्रयोजन के लिये 
घाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी। ऐसी सेवा लागू करने में केवल 
धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर राज्य कोई 
विभेद नहीं करेगा (अनु० २३)। 


बच्चों को नौकर रखने वा निषेघ--चौद॒ह वर्ष से कम आयु वाले 
किसी बालक को किसी कारखाने श्रथवा खान में नोकर न रखा जायेगा ओर 
न किसी दूसरी संकटमय नोकरी में लगाया जायेगा (अनु० २४) । 


धर्म की स्वतन्त्रता--सावंजनिक व्यवस्था, सदाचार श्रोर स्वास्थ्य तथा 
दस भाग के दूसरे उपबन्धों के श्रधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को शअ्रन्तः 
करण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अ्रवाध रूप से मानने, आचरण करने 
ओर प्रचार करने का समान दक्‍्क होगा । 


९२ 


संविधान के सिद्धान्त 


इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वतंमान विधि के प्रवर्तन पर 
प्रभाव अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी , 
जो घामिक आचरण से सम्बद्ध किसी आशिक, वित्तिक, राजनतिक अथवा 
अन्य किसी प्रकार की लोकिक क्रियाओं का विनियमयन अथवा निबंन्धन 
करती हो; सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंधित करती हो, अथवा हिंदुओं 
की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं ( जिन में सिख, जेन, बौद्ध 
भी समाविष्ट हैं ) के सब वर्गों ओर विभागों के लिये खोलती हो । 


कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्‍ख धर्म का अंग समझा 
जायेगा ( अनु० २९ )। 


.. धामिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता--सावंजनिक व्यवस्था, सदा- 

चार ओर स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके 
किसी विभाग को घामिक और पूत प्रयोजनों के लिये संस्थाओं की स्थापना 
ओर पोषण का, अपने धार्मक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का, 
जगम और स्थावर सम्पत्ति के अजन ओर स्वामित्व का तथा ऐसी सम्पत्ति के 
विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा ( अनु० २६ )। 


कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये वाध्य नहीं किया जायेगा 
जिनके आगम किसी विशेष धर्म अथवा घामिक सम्प्रदाय की उन्‍नति या पोषण 
में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हों 
(ऊनु० २७)। 


राज्य-निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक 
शिक्षा न दी जायेगी। 


राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली, 
शिक्षा संस्था में उपस्थित होते वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने 
वाली घामेक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उससे 
संलूग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये 
बाध्य न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क हो 
तो उसके संरक्षक ने, इसके लिये अपनी सम्मति न दे दी हो ( अनु० २८ )। 


१<३ 


भारंत--नये संविधान तक 


हक 


अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण--भारत के राज्यक्षेत्र अथवा 
उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसको श्रपनी 
विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। 


राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी 
शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, 
भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा (अनु० २६) । 


धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वरगां को अपनी रुचि की 
शिक्ञा-संस्थाओं की स्थापना ओर प्रशासन का अधिकार होगा। 


शिक्षा-संस्थाश्रों की सहायता देने म॑ राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध 
इसी आधार पर विभेद न करेगा कि वह घर्म या भाषा पर आधारित किसी 
अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है ८ अनु० ३० )। 


सम्पत्ति का अधिकारः--कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना 
भग्रपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । 


किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर बिना प्रतिकर के राज्य कब्जा 
न करेगा। प्रतिकर विधि द्वारा निश्चित होगा । 


मतदान का अधिकार--प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिर हो, इकक्‍्कीस 
वर्ष की अवस्था से कम न हो, तथा किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त- 
विकृति, अपराध अ्रथवा भ्रष्ट या अवेध आचार के आधार पर अनह नहीं कर 
दिया गया हो, मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हकक्‍कदार होगा 


( अभ्रनु० ३२ )। 


धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई किसी व्यक्ति निर्वाचक 
नामावलि में सम्मिल्षित किये जाने के लिये अ्पात्र न होगा तथा किसो विशेष 
निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा (अश्रनु० ३२९) | 


इस उपबन्ध द्वारा साम्प्रदायिक निव/चनों का अन्त हो जाता है। श्रत्र 
संयुक्त निर्वाचन होंगे । 


ी 


संविधान के सिद्धान्त 


भारत में यह पहला ही समय है कि मताधिकार को इतना विस्तत किया 
गया है। पहले के संविधानों में मतदाता बनने के लिये धन-संबंधी श्रह॑ताएं 
थीं, पर अब वयरक मताधिकार रखा गया है। इस समय भारत के ३९ करोड़ 
लोगों में से लगभग आधे अर्थात १८ करोड़ मतदाता होगे। संसार के किसी 
देश में इतने मतदाता नहीं हें। 


१६१६ के संविधान में जनता के केवल ३ प्रतिशत लोगों को मतदान का 
अधिकार था और १६३< के संविधान में लगभग १० प्रतिशत लोग मतदाता 
थे। अ्रब भारत में ४० प्रतिशत मतदाता हैं । 


५, राज्य की नीति के सिद्धान्त 


मूलाधिकारों के अतिरिक्त संविधान के चतुथ भाग में 'राज्य की नीति के 
निदेशक तत्वों! का उल्लेख है। मूलाधिकारों के समान उन्हें न्यायालयों में 
जाकर क्रियान्वित नहीं कराया जा सकेगा, तो भी इनमें दिये हुए तत्व देश 
के शासन में मूलभूत हैं ओर विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य 
का करतंव्य होगा ( अनु० ३७ )। 


इनमें मुख्य त*व निम्नलिखित हैं :-- 


( १ ) लोककल्याण की उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था 
बनायेगा ( अनु० शे८ )। 

(२ ) राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि 
सुनिश्चित रूप से- 


( के ) समान रूप से नर और नारी सभी नागरेकों को जी बिका के पर्याप्त 
साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, 


( ख ) समुदाय की भौतिक सम्पति का स्वामित्व और नियंत्रण इस 
प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से 
साधन हो, 


( ग ) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन 
साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो, 
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भारत--नये संविधान तक 
( घ ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो, 


(छू ) मिक पुरुषों ओर स्त्रियों का स्वाध्थ्य श्र शक्ति तथा बालकों 
की सुकुमार अ्रवस्था का दुरुपयोग न हो और आधिक श्रावश्य- 
कताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना 
पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों, 


(थे) शेशव और किशोर श्रवस्था की शोषण से तथा नेतिक और आर्थिक 
परित्याग से रक्षा हो (अनु० ३६)। 


(३) ग्राम पंचायतों का संघटन--राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन 
करने की चेप्टा करेगा, तथा उनको ऐसी शक्तियां श्रोर प्राधिकार प्रदान करेगा 
जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काय करने योग्य बनाने के 
लिये झ्रावश्यक हों (अनु० ४०) । 


(४७) सहायता--राज्य श्रपनी आर्थिक सामथ्यं ओर विकास की सीमाओं 
के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, ओर अंगहानि 
तथा श्रन्य अनहें अभाव की दशाओं में सावंजनिक सहायता पाने के, अधिकार 
को प्राप्त कराने का कायसाधक उपबन्ध करेगा (अनु० ४१, । 


(९) राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दुशाओं को सुनिश्चित 
करने के लिए तथा प्रसूृति-सहायता के लिए उपबन्ध करेगा (श्रनु० ४७२) । 


(३) श्रमिकों के लिये निवाह मजूरी आदि -उपयुक्त विधान या 
ग्राथिक संघटन द्वारा, अथवा श्रोर किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग 
के या अ्रन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट-जोवन- 
स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करनेवाली काम की 
दुशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अ्रवसर प्राप्त कराने का प्रयास 
करेगा, तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वेयक्तिक श्रथया 
सहकारी श्राधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा (अनु० ४३) । 


(७) भारत के समस्त राज्यजेन्न में नागरिकों के लिये राज्य एक समान 
ब्यवहार-संद्दिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ( अनु० ४४ ) । 
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संविधान के सिद्धान्त 


( ८ ) निःशुल्क अनिवाय शिक्षा-राभ्य, इस संविधान के प्रारम्भ 
से १० वर्ष की अवधि के भीतर सब बालकों को १४ बष की अवस्था-समाप्ति 
तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा 


( अनु० ४९ )। 


(६) दुबंल भागों के हितों की उन्‍नति--राज्य जनता के दुर्बलतर- 
वर्गों के, विशेषतया हरिजनों तथा आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी 
हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा 
सब प्रकारों के शोषण से उन का संरक्षण करेगा ( अनु० ४६ )। 


( १० )आहार तथा साअजनिक स्त्रास्थ्य--राज्य अपने लोगों के 
आहारपुष्टि-तल और जीवन स्तर को ऊ'चा फरने तथा सावेजनिक स्वास्थ्य 
के सुधार को अ्रपने प्राथमिक कतंव्यों में से मावेगा तथा विशेषतया, स्वास्थ्य 
के लिये हानिकर मादक पेयों और पश्रोषधियों के ओषधीय प्रयोजनों के 
अतिरिक्त उपभोग का प्रतिवेध करने का प्रयास करेगा ( अनु० ४७ )। 


(११) कृषि ओऔर पशु पालन--राज्य कृषि और पशुपालन को 
आधुनिक ओर वज्ञानिक प्रणालियों से रुघटित करने का प्रयास करेगा तथा 
विशेषतः गायों और बचुड़ों तथा अन्य दुधारू ओर वाहक ढोरों की नस्ल के 
सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा 
( अनु० ४८.) । 


( १२ ) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा--संसद्‌ से विधि द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचिवाले प्रत्येक 
स्मारक, स्थान या वस्तु की यथास्थिति लु'ठन, विरूपन, विनाश, अ्रपनयन, 
व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आ्राभार होगा (अनु० ४६)। 


(१३) राज्य की लोक-सेवाश्रों में, न्यायपालिका को कार्यपालिक। से प्‌ 
करने के लिये राज्य चेष्टा करगा (अनु० <०)। 


( १४ ) राज्य श्रन्तराष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा की उन्नति का प्रर 
करेगा ( अनु० «१ )। 


कक 
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द्वितीय अध्याय 


संघीय शासन व्यवस्था 
?, राष्ट्रपति 


भारत का एक राष्ट्रपति होगा ( श्रनु० ९२ ) जो साधारणत : 
अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण 


करेगा ( अनु० ९६ )। 


संघ की कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी ओर वह इसका 
प्रयोग इस संविधान के श्रनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिका- 
रियों के द्वारा करेगा । 

संघ के रक्षाबलों का उच्चतम समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और 
उसका प्रयोग विधि से विनियमित होगा । किन्तु इससे राज्यों की सरकारों 
के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ गा, और अन्य प्राधिकारियों को कृत्य देने 
में संसद को वाधा न होगी (अनु० २३) । 


राष्ट्रपति का निरवांचन--राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वा- 
चकगगण के सदस्य करंगे जिसमें संसद के दोनों सद॒नों के निर्वाचित सदस्य, 
तथा राज्यों की विधान-सभाश्रों के निर्वाचित सद॒स्य होंगे । 
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संघीय शासरुन व्यवस्था 


राष्ट्रति का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और उसमें मतदान गूढ शलाका 
द्वारा होगा । 


जहां तक व्यवहाय हो, राष्ट्रपति के निव।चन में भिन्‍न भिन्न राज्यों 
के प्रतिनिशच्वित्व के मापमान में एकरूपता होगी। 


राज्यों में आपस में ऐसी एक्ख्पता तथा समस्त राज्यों श्रोर संघ 
में समतुल्यता प्राप्त करवात्रे के लिए संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा 
का प्रत्येक निवाचित सद॒स्य इस निवचन में जितने मत देने का हक्कदार 
है उसकी संख्या नीचे लिखे प्रकार से निर्धारित की जायेगी :--- 


(क) किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सद॒स्य के 
उतने मंत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस भागफल 
में हों जो राप्य की जनपंख्या को उस सभा के निर्वाचित 
सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से, भाग देने से आय; 


(स्व) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि शेष पांच सो 
से कम न हो तो उपखंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सद॒स्य के 
मत! की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा। 


(ग) संसद के प्रत्येक सदन के त्येक निर्वाचित सद॒स्य के मतों की 
संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा (खत) के अ्रधीन राज्यों 
की विधान-सभाओं के सदस्यों के लिये नियत सम्पूर्ण मत- 
संख्या को, संसद के दोनों सदनो के निर्वाचित सदस्यों की 
सम्पू्ण संख्या से भाग देने से आये, जिसमें आ्राघे से श्रधिक 
भिन्‍न को एक गिना जायेगा और अन्य भिन्‍नों की उपेक्षा 
की जायेगी । 


उपयु क्त खंड (क) ओर (ख) का हिसाब निम्न लिखित उदाहरण से 
स्पष्ट हो जायेगा : 


उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ६,१६,२०,००० है । उसकी विधान-सभा 
में ७३० सदस्य होंगे। यह मालूम करने के लिए कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 
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भारत--नये संविधान तक 


राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने मत दे सकेगा, हमें सर्वप्रथम ६,९६,२०,००० 
(जनसंख्या) को ४३० (कुल निवांचित सदस्यों की संख्या) से विभाजित 
करना होगा, और फिर भागफल में १००० का भाग दिया जायेगा। इसमें 
भागफल १) १557? ८१४३३ आया। अतः प्रत्येक सदस्य जितने मत 
देने का हक्‍करदार होगा उनकी "९ । है १४३३०२/३००० अर्थात १४३ (शेष 
३०२ को नहीं गिना गया क्योंकि वह ४०० से कम है) । 


खंड (ग) का उदाहरण 


मान लीजिये कि उपयु क्त हिसाब से राज्यों की विधान-समाश्रों के 
सदस्यों के लिए नियत मतों की संख्या ७४,६४० है और संसद के दोनों सदनां 
के सद॒स्यों की कुल संख्या ७१० है, तो संसद के प्रत्येक सद॒स्य के मतों की 
स'ख्या मालूम करने के लिये हम ७४,६४० को ७१० से विभाजित करंगे। 
संसद का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के निवाचन में इतने मत देगा :-- 


६57 ८१०९ अर्थात १०६ (क्योंकि हँ॥ को आधे से अधिक 
भिन्‍न होने के कारण, एक गिना जायेगा। 


ठ 


ह 


राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहताए--कोई भय 


राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह : 


(क) भारत का नागरिक न हो, 
(ख) ३५ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा 


(ग) लोक-सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अहता न 
रखता हो । 


इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी 
राज्य की सरकार के भ्रधीन किसी लाभ का पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति 
निर्वाचित हॉने का पात्र न होगा (अनु० *८)। 


राष्ट्रति न तो संसद के किसी सदन का ओर न किसी राज्य के 
विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा। 
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संघीय शासन व्यवस्था 


राष्ट्यति द्वारा शपथ--जत्येक राष्ट्रति और प्रस्येक व्यक्ति जो 
राष्ट्रपति के रूप में काय कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पूव भारत के 
मुख्य न्‍्यायाध्रिपति के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा ओर 


उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा : 


“में, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हू" कि में 
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हू 
राष्ट्ूपति-१द का कार्यपालन (अथवा राष्ट्रपति के क्ृत्यों का निवेहन करू गा तथा 
अपनी पूरी योग्यता से संविधान श्रौर विधि का परिक्षण, संरक्षण और प्रतिरत्षण 

९ जो अर) के में ० 
करू गा और म॑ भारत को जनता की सेवा ओर कल्याण में निरत रहू'गा।” 


5 
श्रद्धा पृवक भारत के 


इसी प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान, प्रकार,न्तर से, राज्यपाल, सदनों 
के सदस्य, मन्त्री आदि भी करंगे। 


२, राष्पपति पर महाभियोग 


संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 
हटाया जा सकेगा (अनु० ४६) ॥ जब राष्ट्रपति पर मह/भियोग चलाना हो, 
तब संसद का कोई सदन दोषारोप करेगा। इसके लिये उस सदन के समस्त 
सदस्यों के कम्र से कम दो तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित होना 
अपेक्षित हे। जब दोषारोप संखद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया जा चुके, 
तब दूरूरा सदन उस दोबारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा और इस 
अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति 
को अधिकार होगा । 


यदि अनुसंघान के फलस्वहप उस सदन के समरुत सदस्यों के कम 
से कम दो तिहाई बहुमत से उस दोषारोप की सिल्ति को घोषित करने वाला 
संकल्प पारित हो जाता है तो उस संकल्प का प्रभाव उसकी पारण तिथि से 
राष्ट्रति का अपने पद से हटाया जाना होगा (अनु० ६१)। 


भ्रि स 6 ञ्रर हें 
महाभियोग सम्बन्धी उपयुक्त उपबन्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। 
वास्तव में राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त समस्त शक्ति पर इस अनु- 
च्छेद से साविधानिक रोक लगा दी गई है । कायपालिका का स्वामी राष्ट्रपति 
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भारत -- नये संविधान तक 


यदि मंत्रि-परिषद की मन्त्रणा के विछ चलने का साहस करे तो वह इस 
उपबन्ध की अ्रनुपस्थिति में निरंकुश तानाशाह बन सकता है। अ्रतः यह 
उपबन्ध रखा गया है। संसद में सदा संत्रि-परिषद्‌ का बहुमत होने से मंत्रि- 
परिषद्‌ महाभियोग का ही भय दिखा कर राष्ट्रपति को अपनी मंत्रणा पर 
चलने के लिये वाध्य कर सकती है । 


३,क्षमा आदि की राष्ट्रपति की शक्ति 


किसी अश्रपराध के लिए. सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा 
प्रविलम्बन, प्रस्थगयन या परिहार करने की अथवा दंडादेश का परिहार या 
लघूकरण की राष्ट्रपति को शक्ति होगी, यदि वह दंड अथवा दंडादेश सेना 
न्यायालय ने दिया हो, श्रथवा संधीय विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध 
अपराध के लिये दिया गया हो अ्रथवा वह दंडादेश मत्यु का हो 
( अ्रनु० ७२ )। 


४, राष्टूपति का संरक्षण 


.. राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कतंव्यों के पालन में 
अपने द्वारा किये गये अथवा कतु मभिप्रेत किसी काय के लिये किसी न्याया- 
लय को उत्तरदाथी न होगा । 


परन्तु महाभियोग के संबन्ध में संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त 
न्यायालय राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन कर सकेगा और किसी 
व्यक्ति का भारत सरकार के विरुद्ध कार्यवाही चलाने का अ्रधिकार निबेन्धित 
न होगा । 

राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पद्ावधि में किसी प्रकार की दंड कायवाही 
किसी न्‍य,यालय में न चलेगी ओर कोई न्यायालय उसे बन्दी या कारावासी 
करने के लिये कोई आदेशिका नहीं निकाल सकेगा। 


राष्ट्रपति के विरुद्ध कोईं व्यवहार कार्यवाही भी तब तक नहीं चलेगी 
जब तक कि उसे दो मास पूर्व लिखित सूचना न दे दी जाये (अ्रनुच्छेद३६१) । 


यही संरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध राज्यपालों तथा राजप्रमुखों के विषय 
में भी लागू होंगे । 
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संघीय शासन व्यवस्था 
५, राष्टपति की विधायिनी शक्तियां 


उस समय को छोड़ कर जब कि संसद के दोनों सदन सत्र में हें, 
राष्ट्रपति तुरन्त कायवाही की आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी कर 
सकेगा, जो संसद के अधिनिमय के समान प्रभावी होगा किन्तु ऐसा अ्रध्या- 
देश संसद के समक्ष रखा जायेगा, तथा संसद के पुन. समवेत होने के बाद 
६ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रह सकेगा (अनु० १२३) । 


६, भारत का उपराष्ट पति 


भारत का एक उपराष्ट्पति होगा जो राष्ट्र पति की मत्ण, पद॒त्याग 
अथवा पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से पद रिकक्‍ता की अवस्था में 
राष्ट्रपति के रूप में काय. करेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो 
जाय । अनुपस्थिति, बीमारी अथवा श्रन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति 
अपने क्ृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब भी उपराष्ट्रपति ही उसके कृध्यों का 
निवंहन करेगा (अनु० ६३ और ६९) । ह 


उपराध्ट्रपति पदेन राज्य परिषद्‌ का सभापति होगा ओर अन्य कोई 
लाभ का पद धारण न करेगा (अनु० ६४)। 
उपगाष्टयूपति का निव।| चन--पंयुक्त अधिवेशन में एक'त्रेत, संसद 
के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनित्रित्व पक्ृति के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्टूपति का निर्वाचन होगा तथा ऐसे 
निर्धाचन #॑ मतदान गूढ शलाका द्वारा होगा । 


उपराष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का और न किसी राज्य के 
विधान-मंडल के सदन का सद॒स्य होगा। 


कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निवाचित्त होने का पात्र न होगा जब तक कि 
वह भारत का नागरिक न हो, ३९ वर्ष की श्रायु पूरी न कर चुका हो और 
राज्य-परिषद्‌ के लिए सदस्य निव।चित होने की अहंता न रखता हो । 


कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के शअ्रंथवा किसी राज्य की सरकार के 
अ्रधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए हो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने 
का पात्र न होगा (अनु० ६६)। - 


3६३४ 


भारंत--नये संविधान तक॑ 


उपराष्ट्रपति को पदावधि--उपराष्ट्रति अपने पद ग्रहण 
गी तारीख से पांच वं१ की अवधि तक पद धारण करेगा, परन्तु 
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्ष सहित लेख 
(चारा अपना पद त्याग सकेगा और उपराष्ट्रपति, राज्य-परिषद के ऐसे 
कल्प दूवारा, अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे परिषद्‌ के तत्कालीन 

छा कप जि के क्र 

प्मस्त सदस्यों के बहुमत ने पारण किया हो तथा जिसे लोक-सभा ने 
धीकृत किया हो (अनु० ६७)। 


उपराष्ट्रपति दूवारा शपथ - प्रत्येक उपराष्टूपति अपने पद ग्रहण 
ने से पु राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति 
5 समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा ओर उस पर अपना हस्ता- 
7र करेगा, अथ।त: 

५ ] 

पर |। थ्ु र शी घे५ 

में, अमुक......... इवर को शपथ लेता हु कि मैं भारत 

के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूगा तथा 
जस पद को में ॥्रहण करने बाल। हू उसके कतंध्यों का अदापूबक 
नेवहन करू गा । 


राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निव,चन से उत्पन्न या सम्बन्धित सब 
काझों और विवादों यी जाँच और निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा ओर 
:सका निर्णय अन्तिम होगा | इसका यह आशय है कि उच्चतम न्यायालय 
ऊफ्रैसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निव।चन को शून्य 
गेषित कर सकता है (अनु० ७१)। 


+ शमी ० 
७ संघ को कायपालिका शक्ति 


संघ की कायपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके 
[म्बन्ध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है (अर्थात्‌ संघ-सूचि और समवर्दी 
[चि के थिषयों तक होगा ] इसके अतिरिक्त किसी संधि या करार के आधार 
र भारत सरकार दूवारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार, प्राधिकार और 
त्राधिकार का प्रयोग भी संघीय कायपालिका द्वारा ही किया जायेगा 
अनु ७३) । 
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संघीय शासंन व्यवस्था 


याद रहे भारत की शासन प्रणाली संघीय है अ्रतः संघ की 
कारयपालिका शक्षित तथा संसद की विधि बनाने की शक्ति संघ सूची 
तथा 'समवर्ती सूचो! के विषयों तक ही सीमित है जिनका वर्णन 
आगे चल कर किया जायेगा (देखिये परिशिष्ट) । 


८ मंत्रि-परिषद 


राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता ओर मंत्रणा 
देने के लिये एक मंत्रि-परिषद होगी, जिसका अगुवा प्रधान मंत्री होगा | क्या 
मंत्रियों ने राष्ट्रपति कोई मंत्रणा दी ओर यदि दी तो क्‍या दी, इस प्रश्न 
की कसी न्यायालय में जांच न की जायेगी (अनु० ७४) । 


प्रधान संत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा ओर अन्य मंत्रियों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की मंत्रणा पर करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद 
पय्यन्त मन्त्री अपने पद धारण करंगे। मन्त्रि परिषद लोक-सभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उतरदायी होगी । किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से 
पहले राष्ट्रपति डससे पद्‌ को तथा गोपनीयता की शपथ करायेगा। कोई 
मंत्री जो निरन्तर छुः मास की क्रिसी अवधि तक संसद के किसी सदन का 
सदस्य न रहे, उस अ्रवधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा । मंत्रियों के वेतन 
तथा भक्त वे होंगे जो समय समय पर संसद विधि दूवरा निश्चय करे 
( अनु० ७९ )। 


£ सरकारी काये का संचालन 


भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम 
से की हुई कही जायेगी । 


भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूवक किये जाने के लिये तथा 
मंत्रियों में उक्त काय को बांटने के लिये राष्ट्रपति नियम बतायेगा (अनु० ७७)। 


प्रधान मंत्री का कतंव्य होगा कि वह संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी 
मंत्रि-परिषद्‌ के समस्त निर्णय तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें, राष्ट्र पति 
को पहुंचाये; 
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भार॑त--नये संविधान तक 


संघ कार्यो के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान विवयक प्रस्थापना# 
सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मंगावे, उसको दे तथा; 


किसी विश्वय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया है किन 
मंत्रि परिधद ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति को अपेक्षा करने पर परिष 
के सम्मुख विचार के लिए रखे (अनु० ७८)। 


१०, भारत का महान्यायावादी 


उच्चतम न्यायालय के न्यायाध्रीश नियुक्त होने की योग्य 
रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायावादी नियुक 
करेगा । 


महान्यायाबादी का कतंव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विर/: 
सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे ओर ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पाल 
करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर भेजे या सोपे । अपने कर्तव्य के पाल 
के लिये महान्यायवादी को भारत राज्य-क्षत्र में क सब न्यायालयों: 
सुनवाई का अधिकार होगा। 


महन्यायावादी राष्ट्रपति के प्रसाद पय्यन्त पद धारण करेगा तथ 


राष्ट्रपति दूवारा निश्चित पारिश्रमिक पायेगा (अनु०७६) । 


११ संसद की रचना 


संसद्‌ का गठन-संघ के लिये एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दं॑ 
सदनों से मिल कर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य-परिषद्‌ ओर लोक 
सभा होंगे (अनु० ७६) | 


राज्य-परिषद्‌ की रचना 


राज्य-परिषद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्यों श्रौर राज्य 
के दो सो अडतीस से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी । राष्ट्रपति द्वार 
मनोनीत किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हे साहित्य विज्ञान 
कला श्रोर समाज सेवा के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवद्ारिक अनुभव है 
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संघीय शासन व्यवस्था 


राज्य-परिषद के लिये राज्यपालों तथा राजप्रमुखों के प्रस्येक राज्य 
के प्रतिनिधि उस राज्य की विधान-सभा के निव।चित सदस्यों द्वारा अनुपाती 
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत दूवारा निब/चित होंगे; 
ओर केन्द्रीय शासन के आधीनस्थ राज्यों क भ्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने 
जायेंगे जेसी कि संसद विधि द्वारा निश्चित करे (अनु० ८०)। 

राज्यों के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का बटवारा इस 
प्रकार होगाः-- 


भाग (क) राज्यपाल्नों के राज्य--१४४५ स्थान 


१, आसाम ६ ६. मद्रास २७ 
२. पश्चिमी बंगाल१४ ७, उड़ीसा &£ 
३. बिहार २१ ८, पंजाब प्‌ 
४, बम्बई १७ 8६, उत्तर प्रदेश ३१ 
ह मध्य प्रदेश १२ 


भाग (ख) राजप्रमुखों के राज्य--४६ स्थान । 


१. देदराबाद ११ ४, पतन्‍०पू०पण्रा० संघ ३ 

२, जम्मू ओर ६, राजस्थान & 
बिक 

काश्मीर 2 ७, सोराष्टू | 

३, मध्यभारत ६ ८, त्रावनकोर-कोचीन ६ 


४ मेसूर ६ 


भाग (ग) केन्दीय शासन के अधीनस्थ राज्य--११ स्थान 


१, श्रजगेर | १ ६. कूच बिहार १ 
२... करा | ७. दिल्‍ली १ 
३. भोपाल ; ८ कच्छ १ 
४. बिलासपुर &, मनोपुर 4 
४. हिमाचल | $ १०, को 

३ ११, बविन्ध्य प्रदेश ४ 


लोक सभा की रचना--राज्यों में के मत दाताओं दूवारा प्रत्यक्ष रीति 
से निर्वाचित ४०० से अधिक सदस्यों से मिल कर लोक-सभा बनेगी। 


१६९७ 


भारत - नये संविधान तक 


प्रति ७,(०,००० जनसंड्या के लिये एक से कप्त सइस्य तथा प्रति 
६००००० जनस'ख्या के लिए एक से अधिक सदस्य न होगा । 


प्रत्येक प्रादेशिक निवचन क्षत्र को बांट में ये गये सदस्यों 
की स'ख्या का निश्चित को गई जनस ख्या से अनुपात समस्त भारत में 
यथासाध्य एक ही होगा । 


लोक-सभा में जनसंख्या के प्रत्येक ७.२ लाख के लिये णक स्थान रखा 
गया है। स्थान वितरण इस प्रकार है : 


भाग (क) राज्यपालों के राज्य भाग (ख) राजप्रमुखों के राज्य 





१. डउ रप्रदेश . ८६ १ हेदराबाद २५ 
२_ आसाम १२ २ जम्मू और 
३. बिहार ९९ काश्मीर धर 
४. बम्बई ४९ ३ मध्यभारत ११ 
४. मध्यप्रदेश २६ ४ मसूर ११ 
६. मद्रास १५३4 € प्‌ पू. प. रा.संघ * 
७, उड़ीसा २० ६ राजस्थान २० 
८. पंजाब १८ ७ सीराष्टू & 
६. पश्चिमी बंगाल ३४ ८ त्रावनकोर-कोचीन१ २ 
योग ३७४ योग &६ 
भाग (ग) केन्द्रप्रशासित राज्य 
१... विन्ध्यप्रदेश ६ ७ त्रिपुरा २ 
२, दिल्‍ली ४ ८ मर्न)पुर २ 
३. हिमाचल प्रदेश ३ $ कुग १ 
४. अजगेर २ १० बिलासपुर १ 
* भोपाल २ ११ अ&दुमान १ 
६ कच्छ २ के शहद 


कुल स्थान-४६६ 
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संघीय शासन ध्यवस्था 


प्र्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में, विभिन्‍न प्रादेशिक 
निवाचन-सेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन किया जायेगा। 


परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से उस समय विद्यमान लोक-सभा के 
प्रतिनिधित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (अनु० ८१) | 


संसद्‌ के सदनां की अवधि : राज्य-परिषद्‌ का विघटन न होगा, 
किन्तु उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई प्रत्येक 
द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवत्त हो जायंगे। लोक-सभा यदि पहिले ही 
विघटन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारोख 
से पांच वर्ष तक चालू रहेगी ओर इससे अधिक नहीं तथा पांच वर्ष को 
समाप्ति का परिणाम लोक-सभा का विघटन होगा। 


परन्तु उक्त अवधि को, जब तक आपात स्थिति की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में है, संसद्‌ विधि द्वारा किसी अवधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक 
बार एक वर्ष से अधिक न होगी ओर किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के 
पश्चात्‌ छः मास की श्रवधि से अधिक विस्तत न होगी (अनु० ८३), । 


१२, सदस्यों क्री अहंता आदि 


कोह व्यक्ति संसद में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के 
छिये अर्ह न होगा जब तक कि -- 


(क) वह भारत का नागरिक न हो, 


(रख) राज्य-परिषद्‌ के स्थ।न के लिये, कम से कम तीस वर्ष की 
आयु का तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कम से कम 
पच्चीस वे की आयु का न हो, तथा 


ु ९ ३ त्त ।क डिक, मर में + 6 
(ग) ऐसी अन्य अहताय न रखता हो जो कि इस बारे में संसद्‌ निर्मित 
किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें ($नु० ८७)। 


सदस्यों की अनहतायें: कोई व्यक्ति रुसद के दोनों सदनों का 
सदस्य न होगा। कोई व्यक्ति संसद अथवा किसी ' राज्य के विधान-मंडल 
इन दोनों का सदस्य न होगा । 
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भारत -- नये संविधान तक 


यदि कोई सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा 
5 बिना उसके सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उसके स्थान को 
रक्त घोषित कर सकेगा (अनु० १०१)। 


कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिये अनह होगा-- 
(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के 
अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, 
(सर) यदि वह विक्रृतचित्त हे 
(ग) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है 
९ चर 
(घ) यदि वह अनुन्म॒ुक्त दिवालिया है 


डः, यदि वह संसद-निर्भित किसी विधि के द्वारा इस प्रकार अनह कर 
दिया गया है (अनु० १०२) । 


यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति सद॒स्य के रुप में उपयु क्त 
पेक्षाओ की पूर्ति करने के पूर्व बंडता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक 
[न के लिये, जब कि वह इस प्रकार बठता है पांच सो रुपये के दंड का 
गी होगा (अनु० १०४) । 


सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि: इस सावधान के 
प्बन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के नियमों ओर स्थायी आदेशों के अधीन 
ते हुए संसद में वाक-स्वातन्त्र्य होगा। 


संसद में या उसकी किसी समिति में कही हुईं बात किसी के विषय में 
सी सद॒स्य के विरुछ किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी । 


अन्य बातों में सदस्यों तथा सदन की शक्तियां विशेषाधिकार और 
'मुक्तियां ऐसी होंगी, जेसी संसद, समय समय पर विधि द्वारा परिभाषित 
रें, ओर जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक इंगलिस्तान 
। लोकसभा के समान होंगी । 


शपथ या प्रतिज्ञान : संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य 
पना स्थान ग्रहण करने से पूत्रे, राष्ट्रपति द्वारा तद॒र्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष 
पथ लेगा या 5रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा (अनुच्छेद ६६)। 
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संघीय शासन व्यवस्था 
१३, संसद ओर का्यपालिका 


राष्ट्रति समय समय पर सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे 
समय तथा स्थान पर जसा कि वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये बुला 
सकेगा, सदनों का सन्नावलान कर सकेगा, तथा लोक-सभा का विघटन कर 
सकेगा । किन्तु संसद के सदनों को प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन 
के लिये बुलाया जायेगा, तथा दो बेठकों के बीच छु मास्त का अन्तर न होगा 
(अनु० ८९)। 


कप 


संसद्‌ के किसी एक सदन को अ्रथवा साथ समवेत दोनों सद॒नों को 
राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा ओर इस प्रयोजन के लिये सद॒स्यों की 
डपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। 


राष्ट्रपति संसद्‌ में उस समय लम्बित किसी विधेयक विषश्रक अ्रथत्रा 
फ्रन्य विश्यक सन्देश संसद्‌ के किसी सदन को भेज सकेगा औ्रोर वह सदन, 
उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीघ्रता से 
विचार करेगा अनु० ८६)। 


प्रय्येक सत्र के आरम्भ में, साथ समव्रेत संसद्‌ के दोनों सदनों 
को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा और संसद को आहवान का कारण बतायेगा 
(झनु० ८७)। 


सदनों विपयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार--- 
भारत के प्रत्येक मंत्री ओर महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी 
भी सदन में, सदनों के किसी संयुक्त बेठक में, तथा संसद की किसी समिति 
में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे 
प्रकार से काथवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको 
मत देने का दक्‍क न होगा (अनु० ८८) । 


१४७, संसद के पदाधिकारी 


भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद्‌ का सभापति होगा। 
राज्य-परिबद्‌ यथासम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना डप- 
सभापति चुनेगी (अनु० ८६) । 


१७१ 


भारंत--नये संविधान त्तक 


जब कि सभापति का पद रिक्त हो, अथवा किसी कालावधि में जबं 
कि उपराष्टरपति राष्ट्रपति के रूप में काय कर रहा हो, अथवा उसके कृत्यों का 
निवंहन कर रहा हो, अथवा सभापति अनुपस्थित हो; तब उपसभापति उस 
पद के कतंव्यों का पालन करेगा (अनु० ६१)। 


लोकऋ-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष--लोक-सभा यथासम्भव 
शीघ्र श्रपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्त और उपाध्यक्ष चुनेगी। 


जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो तब उपाध्यक्ष 
उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा (अनु० 8६३, ६५) । 


राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को, तथा लोक-सभा 
के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को, वे वेतन ओर भत्ते दिये जायंगे, जो क्रमशः 
संसद्‌ विधि द्वारा नियत कर | संसद के प्रत्येक सदन का अपना पृथक 
सचिवालय कर्मबिन्द होगा (अनु० ६», ६८) । 


१५ संसद में कार्य प्रणाली 


बहुमत से निश्चय--संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को 
छोड़ कर किसी सदन की किप्ती बठक में अथवा सदनों की संयुक्त बेठक 
में सब प्रश्नों का निश्चय उपस्थित तथा मतदान देने वाले सद॒स्यों के बहुमत 
से किया जायेगा। अध्यक्ष या सभापति या उसके रूप में काय करने वाला 
व्यक्ति प्रथभतः मत न देगा, पर मतसाम्य की अवस्था में उसका निर्णायक 
मत होगा ओर वह उसका प्रयोग करेगा ( अनु० १०० )। 


प्रक्रिया के नियस--प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने 
कार्य संचालन के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा । 


भाषा--संसद में काय हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा, किन्तु 
१४ वंष तक विधेयक आदि अंग्रजी में ही पेश होंगे। १९ वर्ष बाद अंग्र जी 
में काय नहीं होगा, जब तक कि संसद अन्यथा उपबन्ध न करे । कोई सदस्य 
दोनों भाषाओं में अपनी पयप्त अभिव्यक्ति नहीं कर॑सके, तो यथास्थिति 
सभापति या अध्यक्ष उसे अपनी मात॒भाषा में बोलने की अनुमति दे सकेगा 
( अनु० १२० )। 


१७२ 


संघीय शासन व्यवेंस्थों 


न्यायाधीशों की अलोचना--उच्चतम न्यायालय या उच्चें 
न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कतंड्य पालन में किये गये आचरण के 
विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, जब तक कि उसे हटाने का प्रस्ताव 
नियमानुसार पेश न हो (अनु० १२२) । 


विधेयकों के पारण की प्रणाली--घन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय 
विश्रेयकों के अतिरिक्त कोई विधेयक संसद के किसी सदन में आरम्भ हो 
सकेगा । दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर ही कोई विधेयक पारित समभा 
जायेगा ( अनु० १०७ )। 


यदि किसी विवेयक के विषय में या उसमें किये जाने वाले किसी 
संशोधन पर दोनों सदन अंतिम रूप वे असहमत हो जाये, तो राष्ट्रपति दोनों 
सदनों को संयुक्त बठक में अधिवेशित होने के लिये अधिसूचना देगा ओर 
यदि संयुक्त बेठक में वह विशेयक बहुमत से पारित हो जाये तो वह दोनों 
सद॒नों द्वारा पारित समझा जायेगा ( अनु० १०८ )। 


श्र $ €्‌ 

धन-विधेयकों पर लोक-सभा की सम्पूण सत्ता--धन-विधेयक 
राज्य-परिषद में पुरः स्थापित नहीं किया जायेगा । लोक-सभा में पारित हो 
जाने के पश्चात, धन-विधेयक राज्य-परिषद में उसकी सिपारिश के लिये जायेगा, 
तथा राज्यपरिषद उसे चोदह दिन की कालाबंधि के भीतर अपनी सिपारिशों 

के ०... »३ ० में न 
सहित लोक-सभा को लोटा देगी ओर लोक-सभा उन सिपारिशों में से सबको 
या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी ( अनु० १०६ )। 


रष्टपति की अनुमति- दोनों सदनों ह्वारा पारित होने के पश्चात 
प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति या 
तो उस पर अनुमति दे देगा या उसे, यद्दि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदनों 
को अपने संदेश के साथ पुनर्विचार के लिये लोटा सकेगा। परन्तु यदि वह 
सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाये, तो राष्टुपति उस 
पर अपनी अनुमति न रोकेगा । 


१६, ओय-व्ययक 


राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वित्तीय वर्ष के 
लिये प्राक्कलित प्राप्तियों ओर व्ययों का विवरण (बजट) रखवायेगा । उस 
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भारत “नये संविधान तक 


विवरण में भारत को संचित निधि! पर भारित व्यय तथा अन्य व्ययों को 
राशियां पृथक पृथक दिखाई जायेगो। राष्ट्रपति की डपलब्धियां, सदनों के 
सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, के वेतन भत्ते, ऋणभार, 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा निव्ृति वेतन, महा- 
लेखापरीक्षक के वेतनादि तथा देशी नोशों की निजी थेलियां आदि व्यय 
संचित विधि पर भारित व्यय होंगे ( अनु० ११२ )। 


भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं होगा पर चर्चा हो सकती है। 
अन्य व्यय की प्राक्कलने अनुदानों के रूप में रखी जायगीं तथा लोकसभा 
किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार अथवा कम कर सकती है। राष्ट्रपति की 
सिपारिश के बिना कोई मांग न की जायेगी। इस प्रकार स्वीकृत व्यय के 
अतिरिक्त कोई धन संचित निधि में से नहीं निकाला जायेगा 
(झनु० ११३- ११४)। 


विनियोग विधेयक--अनुदान स्वीकृत होने के पश्चात संसद में एक 
ब्िनियोग विधेयक पेश किया जायेगा जिसमें संसद द्वारा किये गये अनुदान 
तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय सब राशियां समाविष्ट होंगी । 


व के मध्य में अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान भी संसद में 
पेश किये जा सकते हैं । कोई घन-विध्रेयक राष्ट्रति की सिपारिश के बिना 
प्रस्तावित नहीं किया जायेगा (अनु० ११७)। 
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तृतीय अध्याय 
राज्यों की शासन-व्यवस्था 


?, सामान्य 


रज्यपालों तथा राजप्रमुखों के राज्यों में शासन-व्यवस्था की रूपरेखा 
मुख्यतः केन्द्रीय ढांचे से मिलती हुईं है। उन राज्यों में राज्यपालों अथवा 
राजप्रमुखों की स्थिति सामान्यतः वही है जो संर्घ/य ढांचे में राष्रपति की है 
ओर उनका अपनी अपनी मंत्रि-परिषदों से वही सम्बन्ध है जो केन्द्र में राष्ट्र 
पति का संघीय मंत्रि-परिषद से है । इसी प्रकार उन राज्यों मं विधान- 
सभा की वही स्थिति है जो केन्द्र में लोक-सभा की है तथा जिन राज्यों में 
द्वितीय सदन विधान-परिषद हों, वहाँ उसकी स्थिति राज्य-परिषद के 
समान ही प्रायः होगी । दोनों व्यवस्थाओं में यह अन्तर है कि राज्यपाल या 
राजप्रमुख को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल राष्ट्र- 
पति द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा राष्ट्रपति के प्रसाद काल तक ही अपने 
पद पर श्रासीन रहेगा, यद्यपि सामान्यतः उसकी पदावधि पांच वर्ष होगी। 
राजप्रमुख तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति उसे इस रूप में 
मान्यता दे, अर्थात उसकी पदावधि की सीमा न होगी । हदराबाद में वही 
व्यक्ति राजप्रमुख को शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसे राष्ट्पति उस समय 
लिजाम स्वीकार करले । ऐसी ही रिथिति काश्मीर तथा मेंसूर में होगी। 


१९९ 


भारत--नये संविधान तक 


२, राज्यों की तीन श्रेणियां 


जेसा कि पहले बताया जा चुका है भारत राज्यों का संघ है। भारत 
में २७ राज्य हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है । इनमें 
से १० राज्यों (अजमेर, कच्छु, कोड़गू, त्रिपुरा, दिल्‍ली, बिलासपुर, भोपाल, 
मनीपर, विन्ध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश) का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया 
जायेगा तथा वह मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल नियुक्त करके या पड़ोसी राज्य 
की सरकार द्वारा इन राज्यों का प्रशासन चलायेगा । 


इन राज्यों के लिये संसद विधि द्वारा विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद 
श्रादि भी बनवा सकती है (अनु० २३६-२४२) । 


शेष सत्तरह राज्यों में से & राज्यों में (जो पहले प्रांत थे)े, एक एक 
राज्यपाल होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा तथा राष्ट्रपति के प्रसाद 
पर्यत पद धारण करेगा, किन्तु साधारणतः उसकी पदावधि पांच वर्ष होगी। 


उपयु'क्त राज्यों के अश्रतिरिक्त आठ अन्य राज्य (१) जम्मू और 
काश्मीर (२) त्रावनकोर-कोचीन अथवा टेक्कू-केरल (३) पटियाला तथा 
पूर्वी पंजाब राज्य संघ अथवा फुलकिया राज्य (७) मध्यभारत (%) मैसूर 
(६) राजस्थान (७) सोराष्ट्र ओर (5८) हैदराबाद हैं। इन में राज्यपालों के 
स्थान पर राजप्रमुख हें । 


राजप्रमुखों के राज्यों पर राष्ट्रपति का अपेत्षाकक अधिक नियंत्रण 
होगा । यह इस लिये किया गया है कि वहां जनतंत्र पह्ति ने इतनी प्रगति 
नहीं की है जितनी कि राज्यपालों के राज्यों में की हे । 


३, राज्यपाल या राजगप्रमुख 


रु का का 
राज्य की का्यपालिका शक्ति राज्यपाल अथवा राजप्रमुख में निहित 
होगी, तथा वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार करेगा (अनु० १९४)। 


राज्यपाल या राजप्रमुख संसद या किसी विधान-मंडल का सदस्य न 
होगा तथा अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा। राज्यपाल का वेतन 
साढ़े पांच हजार रुपये प्रतिमास होगा तथा उसे भक्त तथा पदावास भी मिलेगा। 


१७६ 


राज्यों की शासन-व्यवस्था 


राजअमुखों को निज्नी थेल्ली के रुप में जो राशि भिज्ञती है वद्दी मिल्नेगी तथा 
ग्रपना महल न होने पर पदावास भी मिल सकेगा । 


राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रति के समान अपने पद की शपथ 
लेगा । 

राज्य के किसी वियय संबंधी किसी अपराध के संबंध में राज्यपाल 
या राजप्रमुख को क्षमा या लघुकरण आदि की शक्ति होगी । 


राज्यपाल या राजप्रमुख के क॒य दो प्रकार के हैं-- 
(१)जिनमें वह स्ववित्रेक से कार्य करेगा, 
(२) जिनमें वह मत्रि-परिषद की मंत्रणा से काय करेगा । 


उसे किस वियय में स्ववित्रेक से काय करना है, यह निश्चय वह स्वयं 
ही करेगा (अनु० १६३) । 


४, राज्यपाल की विधायिनी शक्तियां 


उस समय की हो छोड़ कर जब कि विधान-सभा या दोनों सदन 
सन्न में हैं, राज्यपाल (या राजग्रमुख) तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता होने पर 
अध्यादेश जारी कर सकता है, जो विवान-मंडल के अधिनियम के समान 
प्रभावी होगा, किन्तु ऐसा अध्यादेश विवान-मंडल्ञ के समक्ष रखा जायेगा, तथा 
विव्रान-मंडल के पुनः समय्ेत होते के बाद ६ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवतन 
में न रहेगा । 


५, मंत्रि-परिषद 


मंत्रि-परिपद का प्रधान राख्य मंत्री होगा । मुख्य-प्रन्त्री को नियुक्ति 
राज्यपाल या राजप्रमुख करेंगा तथा अन्य मन्त्रियों की भी नियुक्ति वह 
मुख्य-मन्त्री की मंत्रणा से करेगा। मंत्री अपने पद राज्यपाल या राजप्रमुख के 
प्रसाद पर्यन्त धारण कर गे । उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश ओर मध्यभारत राज्यों 
में आदिम जातियों के कल्याण के लिये एक मन्त्री होगा (अनु+ १६३, १६४)। 


मन्त्रि-परिषद विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी 


[ अनु० १६४ (२) ]। 


१७७३ 


भारत --नयग्रे संविधान तक 
६, महाधिवक्‍ता 


प्रत्येक राज्यपाल (या राजश्रमुख ) राज्य के लिये एक महाधिवकक्‍्ता 
नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता 
रखने वाला व्यक्ति होगा । वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यनत पद धारण करेगा 
तथा भारत के महान्यायवादी के समान उस राज्य के सम्बन्ध में काय 
करेगा (अनु० १६९) | 


७, सरकारी काये का संचालन 


राज्य की सरकार की समसरुत कायपालिका कायवाही राज्यपाल 
(या राजप्रमुख) के नाम से की हुईं कही जायेगी (श्रनु० १६६) । 


मुख्य मंत्री का कतंव्य होगा कि प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान संबंधों 
सब सूचनाय राज्यपाल (या राजप्रमुख) को देता रहे (अनु० १६७) । 


८, विधान-म'डल की रचना 


प्रत्येक राज्य में एक विधान-मंडल होगा जिसमें राज्यपाल|(या राज- 
प्रमुख) तथा विधान-सभा नामक सदन होगा । पंजाब, पश्चिमी बंगाल, 
बिहार, मु बई, उत्तरप्रदेश तथा मेसूर के विधान-मंडलों में एक एक और सदन 
भी होगा जिसका नाम विधान-परिषद होगा । संसद, किसी राज्य की विधान 
सभा की प्रार्थना पर वहां की विधान-परिषद को हटा सकती है, या, नहीं हो 
तो, उसका सजन कर सकती है (अनु० १६८-१६६) । 


विधान-स भा-- विधान सभा में ६० से लेकर पांच सौ तक सदस्य 
होंगे जो प्रत्यक्ष निर्वाचत दूवारा चुने जायंगे | जनसंख्या के प्रत्येक ७४ हजार 
के लिये एक से श्रनधिक प्रतिनिधि होगा (श्रनु० १७०)। 


लोक प्रतिनिधित्व श्रधिनियम १६९० के अ्रनुसार राज्यों की विधान- 
सभाओ्रों के कुल स्थानों की संख्या निम्न लिखित होगी : 
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शाज्यों की शासन व्यबस्थो 


भाग (क) राय्यपालों के राज्य 


१. उत्तर प्रदेश ७३० 
२. मद्रास ३७५९ 
३, बिहार ३३० 
४. बंबई ३१५९ 
४, पश्चिमी बंगाल र्श्प 
६. मध्य प्रदेश २३२ 
७. उड़ीसा ३० 
८. पंजाब १२६ 
8, आसाम १०८ 
भाग (ख) राजप्रमुख के राज्य 
१. हेदराबाद १७५ 
२, राजस्थान १६० 
३. तब्रावनकोर-कोचीन १०८ 
४. मसूर & & 
४. मध्यभारत 8६ 
६. सौराष्टू ६० 
७, प० पू० पं० रा० संघ, ६० 


विधान-सभा की कालाबधि पांच वर्ष होगी, किन्तु आपात को स्थिति 
में संसद उसे बढ़ा सकती है । 
विधान परिषदः किसी राज्य को विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की 
संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या की एक चौथाई से 
अ्रधिक न होगी, किन्तु चाद्येस से कम भी न होगी। 
जब तक संसद अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक घिधान-परिषद की 
रचना इस प्रकार होगी कि : 
(क) यथाशक्‍्य तृतीयांश सदस्य नगर पाल्काश्रों, नगरमंडलों आदि 
द्वारा चुने जायंग, 
(ख) द्वादशांश उस राज्य के स्नातकों द्वारा चुने जायेगे, 
(ग) द्वादर्शाश माध्यसिक पाठशालाओं के शिक्षकों द्वारा चुने 
जायंगे, 


१७६ 


भारत--नये संविधान तक 
(घ) ततीयांश विधान-सभा के सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे, 


(ड) शेष राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, 
सहकारी अंदोलन ओर सामाजिक सेवा मं विशेषज्ञ हों 
(अनुच्छेद १७१ )। 

विधान-परिषदों में स्थानों का वितरण 


पक लकल कल का ाााानु॒ईललनअइाु मा एएणी््एणभाणणणणणणनण॥शशणणणशणननमनाम»ांधांभभभआभणभभआआ»आा कंसास ३ कब ३8३ कं 
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| + ] ] ] ९ 
राज्य का नाम कुल | उपखंड उपखंड उपखंड उपखंड | उपखंड 

. [स्थान | (क) (ख)  (ग) (घ) | (४) 

राज्यपालों के राज्य 
१, उत्तरप्रदेश ७२ २४ ६ ६ २४ १२ 
२. मद्रास ७२ | रेफ & २४ १२ 
३, बिहार . ७छर | २४ [६ ६ २४. | १२ 
४, बम्बई ७२ २४ ६ ६ २४ । १२ 
४, पश्चिमी बंगाल | ६१ | १७ |४ ४५४ १७ | 8६ 
६, पंजाब ४० | १३ | ३ ३ १३ हर 
राजप्रमुख का राज्य 
4. मेघूर | ४० | १३ ३ । ३ १३ हु 





विधान-परिषद का विघटन न होगा किन्तु उसके एक तिहाई सदस्य 
प्रत्येक दिवतीय वर्ष की समाप्ति पर बदल्न जायंगे। 


&, सदस्यों की अहेता 


विधान-सभा की सदस्यता के लिये अभ्यर्थी भारत का नागरिक होने 
के अतिरिक्त २९ वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिये, तथा विधान-परिषद 
के लिये तीस वर्ष से कम न होना चाहिये । 


संसद विवान-मंडल की सदस्यता के लिये अन्य योग्यताएं भी 
निर्धारित कर सकती है। 


१८० 


राज्यों की शासन व्यवंस्था 
निम्न प्रकार के व्यक्ति सदस्यता के लिये अयोग्य होंगे:--- 
(१) जो कोई लाभ का पद धारण किये हुए हो । 
/२) जो विकृतचित्त हो । 
(३) जो अ्रनुन्मुक्त दिवालिया हो । 
(४) जो भारत का नागरिक न हो 
(५) ज़ो संसद की किसी विधि दूवारा अन॑ह कर दिया गया हो। 


जो अनह होते हुए सदन में बेठ या मत दे बह प्रत्येक दिन के लिये 
४०० रुपये के दंड का भागी होगा । 


विधान-मंडलों के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार ओर उन्मुक्तियां 
आर को. को शी * ब््‌ ० ७ छत ज्ह५ 
(यः बसी ही हैं ज़सी कि संसद के सद॒स्यों के विषय में लिखी गई हें। 


राज्य के विधान-संडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने 
श के शा छा 
कायं-संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा । 


भाषा ; राज्य के विधान-संडल में काय राज्य की राजभाषा या 
हिन्दी या अंग्रजी में किया जायेगा । किन्तु पंद्रह वर्ष बाद अंग्रेजी में काय न 
होगा, जब तक कि विधान-मंडल अन्यथा उपबन्ध न करे । 


न्यायाधीशों की आलोचना:---उच्चतम न्‍्यायारूयथ या किसी उच्च 
न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कतंब्य पालन में किये गये श्राचरंण 
के विषय में विधान-मंडल में कोई चर्चा न होगी । 


१०, विधान-मंडल ओर कायपालिका 


सदनों के सन्न बुलाने का काय, सन्नावलान तथा विघटन का कार्य 
राज्यपाल (या राजप्रमुख) करेगा । वह सदनों को सम्बोधित भो कर सकेगा 
तथा उन्हें संदेश भेज सकेगा । सत्र के आरम्भ में वह सदनों को सम्बोधित 
क्रके आह्वान का कारण बतायेगा। 


१८१ 


भारत नये संविधान तक 


विधान--म डल को प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये 
आह्वत किया जायेगा तथा दो बंठकों के बीच छु मास का अन्तर न होगा 
(अनु० १७४, १७९ तथा १७६) । 


१?, विधान-मंडल के पदाधिकारी 


विधान-सभा में एक अध्यक्ष नथा एक उपाध्यक्ष होंगे जिन्हें वह सभा 
निवचित तथा पद ध्युत कर सकेगी। इसी प्रकार विधान-परिषद्‌ में सभापति 
तथा उपसभाषति होंगे। प्रत्येक सदन का पृथक साचविक कमचारी-वन्द भी 
होगा, जिस पर उस सदन का नियंत्रण होगा । 


१२, विधान-मंडल में कार्यप्रणाली 


बहुमत से निश्चय : सदन को बढठकों में सब प्रश्नों का निर्धारण 
मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा । 

विधान प्रकियाः धन-विधेयक केवल विधान-सभा में ही श्रारम्भ 
होंगे, किन्तु अन्य विधेयक विधान-परिपद में भी, जहां वह हो, आरभ हो 
सकते हैं। विधान-परिषद वाले राज्य में विधान-सभा से पारित होने के बाद, 
धन-बिधेयक विधान-परिषद्‌ कों उसकी सिपारिशों के लिये भेजा जायेगा, 
तथा विधान-परिषद उसे चोदह दिन॑ के भीतर अपनी सिपारिशों सहित 
विधान-सभा को लोटा देगी, ओर विधान-सभा उन सिपारिशों को स्वीकार 
या अस्वीकार कर सकंगी । 

अन्य विधेयक, विधान-सभा म॑ पारित होने के पश्चात, यदि विधान- 
परिषद में अस्वोकार कर दिये जाय, या तीन मास तक पारित न हां 
या ऐसे संशोधनों सहित पारित हों जो सभा को स्वीकाय न हों, तो सभा 
उन्हें दोबारा पारित करके परिषद में भेजेगी और एक मास तक वे परिषद 
में पारित न हों तो भो पारित समझे जाय गे । 

अर्थात्‌ राज्यों में विधान-परिषद्‌ को किसी विधेयक के विषय में अस्तिम 
निर्णय करने का अधिकार नहीं है । 

१३, राज्यपाल या राजप्रमुख की अलुमति 

विधान-सभा द्वारा (या जहां दो सदन हों वहा दोनों क द्वारा) पारित 

होने के पश्चात प्रत्येक विवेयक राज्यपाल (या राजप्रमुख) के समत्त उपस्थित 


१८२ 


राज्यों की शासन व्यवस्था 


किया जायेगा तथा वह उस पर या तो अनुमति दे देगा, या उसे, यदि बह 
धन-विप्रेयक नहीं हो तो, सदन या सदनों को अपने संदेश के साथ पुनर्विवार 
के लिये लोटा सकेगा । परन्तु यदि वह विधेयक सदुन या सदनां द्वारा संशोधन 
सहित या रहित पुनः पारित हो जाये तो वह उस पर अपनी अनुमति न 
रोकेगा । 


इसके अतिरिक्त यदि किसी विधेयक द्वारा उच्चन्यायालय की 
शक्तियों का अल्पीकरण होता हो तो राज्यपाल (या राज्यप्रमुख ) डसे 
राष्रपति के विचाराथ रक्षित भी रख सकेगा, तथा ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति 
या तो अपनी सम्मति दे देगा या अपने संदेश के साथ, राज्यपाल के द्वारा, 
सदन या सदनों को वापस भेज देगा। यदि वह विप्रेयक सदन या सदनों 
द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाये तो वह राष्ट्रपति के समक्ष 
उसक विचार के लिये पुनः उपस्थित किया जायेगा । 


१४७, राज्यों का आय-व्ययक 


प्रय्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
सदनों के समत्त राज्यपाल या राजप्रमुख उस वर्ष के लिये प्राककलित 
प्राप्तियों और व्ययों का विवरण (बजट) रखवयेगा । उसमें उस 
राज्य की 'संचित निधि? पर भारित व्यय तथा अन्य व्ययों की राशियां 
प्रथक प्रथक दिखाई जायेगी । राज्यपाल की उपलड्धियाँ, सदनों के सभापत्ति, 
उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतनादि, ऋण, निक्षेप-निधि-भार, मोचन 
भार, उच्च न्‍्यायारूय क न्यायाधीशों क वेतन, आदि ब्यय राज्य की संचित 
निधि पर भारित व्यय होंगे। भारित व्यय पर विधान-सभा में मतदान 
नहीं होगा, किन्तु चर्चा हों सकती है। अन्य व्यय की प्राक्कलने अनुदानों 
के रूप में रखी जायगी, तथा विधान-सभा किसी मांग को स्वीकार, अस्वीकार 
अथवा कम कर सकती है। राज्यपाल (या राजप्रमुख ) की सिपारिश के 
बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी । इस प्रकार रवीकृत घन के 
अतिरिक्त कोई धन राज्य की संचित नित्रि में से नहीं निकाला जायेगा | 
यष के मध्य में अनुपुरक, अपर या अतिरिक्त अनुदानों की भी मांग विधान- 
सभा में पेश की जा सकती है। कोई धन-विधेयक राज्यपाल क्री सिपारिश 
के बिना प्रत्तावित न किया जायेगा। 


3८३, 


चतथ अध्याय 
संघ ओर राज्यों के संबंध 
?, विषय-वितरण 


क्योंकि भारत एक संघ है अतः राज्यों तथा केन्द्र में शक्ति विभाजन 
संविधान द्वारा किया गया है। १६३५ के अधिनियम के अनुसार ही इस 
संविधान में भी तीन सूचियां हैं संघ-सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची जो 
पुस्तक के परिशिष्ट के रूप में दी गई हैं । संसद को संघ-सूची तथा समवर्ती 
सूची के विषयों पर समस्त राज्यक्षेत्र के लिये विधि बनाने का अधिकार है, 
तथा राज्य-सूची के विषयों पर उन क्षेत्रों के विबय म॑ं विधि बनाने की शक्ति 
है जो केन्द्र दवारा शासित हैं यथा दिल्‍ली, अजगेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, 
कच्छु, अन्दमान आदि ।जो विषय किसी सूची में नहीं हें उनके बारे में भी 
संसद को विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, तथा ऐसे कर लगाये की भी शक्ति 
है जो किसी सूची में वर्णित नहीं हों (अनु० २४६, २४७)। 


यदि राज्य-परिषद दो तिहाई बहुमत द्वारा घोषित कर दे कि राष्ट्रीय 
हित में यद्द आवश्यक या इृष्टकर है कि संसद राज्यन्यूची के किसी विषय 
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संघ और राज्यों के सम्बन्ध 


विशेष पर विधि बनाये तो संसद को ऐसा करने की क्षमता होगी । किन्तु यह 
नियम एक व तक ही प्रवृत रहेगा। राष्ट्रपति दवारा आपात की उद्घोषणा 
कर देने पर भी संसद को राज्य-सूची के विपयों पर विधि बनाने को शक्ति 
मिल जायेगी । इन उपबन्धों की कोई बात राज्यों क विधान-मंडलों की विथा- 
यिनी शक्ति को निबंन्धित न करेगी, किन्तु विधान-मंडलों की विश्ियां उसी 
मात्रा तक प्रभावी होंगी जहां तक कि वे संसद की विधि के विरुरू न हो 
(अनु० २४६, २९०) 


खंसद किसी अन्य देश के साथ की हुईं संधि, करार या अभिसमय 
अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के विनिश्चय के पालनाथ समस्त भारत के 
लिये विधि बना सकती है। 


यदि समवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा राज्यों क विधान मंडल 
दोनों विधियां बना दें, तो राज्यों की विधियां विरोध की मात्रा तक शून्य होंगी 
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चाहे संसद की विधि पहले पारित हुईं हो या पीछे (अनु० २९१) । 
२, प्रशासन-सम्पन्ध 


संविधान में यद्यपि संघ की कार्यपालिका को राज्य की कार्यपालिका 
से भिन्‍न माना गया है तथापि वास्तव में संघ के सारे कार्यो' के लिये प्रत्येक 
राज्य में उनके अधिकारियों का रहना आवश्यक नहीं है। श्रर्थात केन्द्र की 
विधियों को लागू करने के लिये केन्द्र की पुलिस या काराग्रह आदि होना 
अपेक्षित नहीं है । इस कारण राज्यों की कार्यपाल्िकाशोों को अनुच्छेद २९६ 
द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार 
कर जिससे की संसद की विधियों का पालन सुनिश्चित रहे, तथा इस विषय 
में संघ राज्यों को निदेश दे सकता है, राज्य संघ की कायपालिका शक्ति के 
प्रयोग में अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे, तथा संघ अपने किसी विषय 
सम्बन्धी कृत य, राज्य की सरकार की सम्मति से, उस सरकार को या उसके 
पदाधिकारियों को सोंप सकेगा (अनु० २९६, २६४७, २५८) । 


इस उपबन्धों का आशय यह है कि राज्य संघ-सूची के विषय में संघ 
के अभिकर्ता के समान होंगे, किन्तु उन्हें इसके लिये संघ सरकार से शअ्मति- 
रिक्त खर्च वसूल करने का अधिकार है। 


१८ 


भारत--नये संविधान तक 


राज्यों के बीच विवादों की जाँच करने, उन पर मंत्रणा देने तथा 
सिपारिशों करने लिये गष्टूपति एक अ्रन्तर्राज्य-परिषद्‌ की भी स्थापना कर 
सकेगा । श्रन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दूनों के या जल्लों के प्रयोग, वितरण 
आदि के बारे में विवाद या फरियाद के न्‍्याय-निर्णयन के लिये भी संसद 
उपबन्ध कर सकेगी 


किन्तु याद रहे, साधारणत: राज्यों के बीच के विवाद तथा संघ और 
राज्यों के बीच के विवाद उच्चतम न्यायालय में ही जायंगे। 


रे, आपात उपबषन्ध 


जेसा कि हम पहले लिख चुके हैं, भारत का संविधान मूलतः संघीय है 
किन्तु युद्ध आदि आपात के समय वह एकात्मक भी हो सकता हैं । 


जब राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आ्रापात विद्यमान है 
जिससे कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशांति से या उसके 
सन्निकट होने से भारत की या उसके कसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो 
वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है, जो स'सद के प्रत्येक सदन के 
समक्ष रखी जायेगी, तथा दोनों सदन उसका अनुमोदन न कर दे तो वह 
उद्धोषणा दो मास के पश्चात प्रवर्तन में न रहेगी । 


जब ऐसी उद्घोषणा हो जाये तो संसद को अधिकार होगा कि वह 
राज्य-सूची के विषयों पर विधि बना सके तथा राज्यों को उनकी कायपालिका 
शक्ति के प्रयोग के विषय में निदेश दे सके (अनुच्छेद ३९२-३)। 


वाद्य आक्रमण ओर आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण 
करना स'घ का कर्तव्य होगा । संघ यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्यों 
की सरकारें इस स'विधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाय (अश्रनु० ३९९) । 


४, राज्यों में साविधानिक विफलता 


यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदुन (रिपोट) 
मिक्षने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति 


१८५६९ 


संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध 


पंदा हो गईं है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों 
के अनुसार नहीं चलाया जां सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा वहां 
की सरकार के कृगय राज्यपाल या राजप्रमुख को दे सकेगा, विधान-मंडल 
की शक्तियां संसद को दे सकेगा, अ्रन्य किसी प्राधिकारी की शक्तियां स्वये 
ले सकेगा, तथा स विधान के किसी उपबन्ध को निल्लमम्बित कर सकेगा, किन्तु 
वह उच्च न्यायालय को शक्तियों को क्रम न कर सकेगा (अनु० ३१६) । 


यह उद्घोषणा स'सद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी तथा 


स'सद दूवारा अनुमोदित न हो तो दो मास पश्चात समप्ताप्त हो 
जायेगी । 
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१८८७ 


पांचवां अध्याय 
न्यायपालिका 


१ सामान्य 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है समस्त भारत की एक ही न्याय- 
पालिका होगी। उसका निर्माण इस प्रकार होगा :-- 


उच्चतम न्यायालय 
उच्च न्यायालय 
जिला न्यायालय 

अन्य छोटे लि 


श्रपीलें आदि नीचे से उच्चतम न्यायालय तक विधि अ्रनुसार जा 
सकेंगी। संघ तथा राज्यों के कानूनों के लिग्रे भिरत भिन्‍न न्यायालय नहीं 
होंगे। प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य होगा कि घह विधि श्रनुसार निर्णय करे, 
चाहे वह विधि राज्य के विधान-मंडल की हो चाहे ससद की ।, 
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भ्यायपालिका 
२, संघ की न्यायपालिका 


भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य 
न्यायाधिपति तथा अन्य सात से अनधिक न्यायाधीश होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त 
करेगा । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वही व्यक्ति नियुक्त 
किया जायेगा जो भारत का नागरिक हो, तथा कम से कम लगातार £ वर्ष 
तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो अथवा कम से कम 
दुस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्टर- 
पति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। 


उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पेंसड वर्ष को आयु तक पद 
धारण करेगा, तथा अपने पद से तब तक न हटाया जा सकेगा, जब तक कि 
सिद्ध कदाचार अथवा असमथता के कारण संसद का प्रत्येक सदन समस्त 
सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले समसस्‍्यों 
में से दो तिहाई बहुमत द्वारा उसे हटाने का प्रस्ताव पारित न हो जाये। उस 
अवस्था में उसे राष्ट्रपति पद॒च्युत करेगा (अनु० १२४) । 


जो व्यक्ति एक बार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो 
वह भारत में वकालत नहीं कर सकता । 


उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाध्रिपति का वेतन पांच हजार रुपये 
प्रतिमास तथा अन्य न्‍्यायाथीशों का वेतन ४०००) रुपये प्रतिमास होगा। 
उन्हें भत्त आदि तथा सरकारी पदावास भी मिंलेगा। उ्की स्वतंत्रता को 
बनाये रखने के लिये ही उनके वेतनादि संविधान में उल्लिखित हैं और संसद 
की उन्हें कम करने का अधिकार नहीं है । 


उच्च न्यायालय के तीन कार्य होंगे : प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, श्रपीलीय 
त्षत्राधिकार, तथा राष्ट्रपति को परामश देने का काय। 


१, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार---उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्रा- 
घिकार उन विवादों के विषय में होगा जो दो या अधिक राज्यों के बीच या 
भारत सरकार तथा एक या अनेक राज्यों के बीच हो तथा उसमें कोई ऐसा 
प्रश्न अन्तंग्रस्त हो जिसपर किसी वध अधिकार का भअस्तित्व या विस्तार 
निभर हो । ऐसे विवाद किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकेंगे (अनु० १३१)। 
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भारंत--नये संविधान तक 


२, अपीलीय क्षेत्राधिकार-किसी उच्च न्यायालय में दिये गये निर्णय, 
आज्ञाप्ति या श्रन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी : 


संविधान-विषयक--(१) यदि वह उच्च न्यायालय प्रमाणित करदे 
कि उस मामले में संविवञान के निरवंचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न 
अन्तंग्रन्त है ; 


(२) यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाये कि उस मामले 
में ऐसा विधि-प्रश्न अंतंग्रस्त है; 


व्यवहार-विषपयक (३) यदि व्यवहार विषयक विवाद में उच्च 


न्यायालय प्रमाणित करदे कि विवाद-विषय कि राशि या मूल्य बीस हजार 
रुयये से श्रधिक है; 


(४) यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करदे कि अपील में कोई 
सारवान विधि प्रश्न अंतंग्रस्त है; 


दंड-विषयक्र (६) यदि उच्च न्यायालय ने अ्रपील में किसी श्रभि- 
युक्त व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को उलट कर उसे मृत्युदंड दिया हो; 


(६) यदि उच्च न्यायालय ने किसी मामले को परीक्षण के हेतु 
अपने पास मंगा कर मृत्यु दंडादेश दिया हो; 


व्यापक (७) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करदे कि मामला 
उच्चतम न्यायालय में अपील के लायक है (अनु० १३२-१३४)। 


इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय फेडरल न्यायालय के सारे 
ज्षेत्राधिकारों का प्रयोग करेगा तथा संसद उसे और क्षत्राधिकार तथा शक्तियां 
भी दे सकती है (अनु० १३९) । 


उच्चतम न्यायालय को एक सर्वॉपरि अधिकार भी दिया गया हे कि 
बह भारत ज्षेत्र में के किसी न्यायालय या नन्‍्यायाधिकरंण के किसी निर्णय, 
आज्ञाप्ति या दंडादेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा 


(अनु० १३६)। 
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न्यायपालिका 


३. परामशे-संबन्धी का्य:--यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि 
या तथ्य संबंधी कोई प्रश्न ऐसे सावंजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम 
न्यायालय की राय लेना इष्टकर है तो वह उसकी राय ले सकेगा 
(अनु० १४३) । 


संसद किसी प्रयोजन के लिये निदेश, आदेश, बन्दीप्रत्यक्षीकरण 
लेख, परमादेश लेख, प्रतिबेध लेख, अ्रधिकार पच्छा लेख और उत्प्रषण लेख 
तथा अन्य लेखों के निकालने की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय को दे सकेगी 
(अनु० १ ३८) | 


उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षत्र के भीतर 
सब न्यायालयों को मान्य होगी तथा भारत राज्यक्षेत्र के सभी असेनिक और 
न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे (अनु० १४०)। 


उच्चतम न्यायालय को किसी व्यक्ति को हाजिर कराने या किसी 
दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के लिये आ्रादेश देने की समस्त शक्ति होगी 
(अनु० १४२) । 


३, राज्यों के उच्च न्यायालय 


प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च 
न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने 
की शक्ति होगी। उसमें एक मुख्य न्यायात्रिपति तथा अन्य न्यायाधीश होंगे 
जिनकी संख्या राष्ट्रपति नियत करंगे। मुख्य न्‍्यायाधिपति की नियुक्ति 
राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परासश करके करेगा। 
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा तथा मुख्य न्‍्यायाधिपति 
से उस विषय में परामश लेगा। प्रत्येक न्यायाधीश साधारणतः ६० वर्ष की 
आयु तक पद धारण करेगा और संसद्‌ के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा 
उसी प्रकार हटाया जा सकेगा ऊसे कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 
हटाया जाता है । न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित 
किया जा सकता है तथा डच्चतम न्‍्यायारूय का न्यायाधीश भी नियुक्त 
किया जा सकता है। केवल वही ध्यक्ति उच्च न्यायारुय का न्यायाश्रीश 
नियवत किया जाथेगा जो भारत का नागरिक हो, तथा भारत में कम से 
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भारत--नये संविधान तक 


कम दुस वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च 
न्यायालय का दुस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो । 


उच्च न्‍्य|यालय का न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में अ्रथवा 
छिप्तो प्राधिकारी के समक्ष वकालत या काये न करेगा । 


प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साढ़े तीन हजार रुपये 
प्रतिमास तथा मुख्य न्‍्यायाधिपति को चार हजार रुपये प्रतिसाप्त वेतन 
मिलेगा, तथा भत्ते, पदावास आदि भी मिले गे, जो उनके सेवाकाल में घटाये 
न जायेंगे। किन्तु राजप्रमुखों के राज्यों में इतने वेतनादि नहीं मिले'गे। 
वहां वेतन-भत्ते ग्रादि राजप्रमुख से परामर्श करके राष्ट्रपति निर्वारित करेगा 
किन्तु वे वेतनादि भी नियक्ति के पश्चात कम नहीं किये जायेंगे । 


उच्च न्यायालयों की शक्तियां:--उच्च न्यायालय को मूलाधिकारों 
के सबंध में या श्रन्यथा ऐसे निदेश या आदेश या लेख निकालने को शक्ति हे, 
जिनमें बन्दी भ्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पच्छा और उत्प्रेषण 
के लेख भी सम्मिलित हैें। इससे उच्चतम न्यायालय को मूलाधिकारों के 
विषय में दी गईं शक्ति का अ्ल्पीकरण न होगा । 


प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में सब न्यायालयों और 
न्‍्यायाधिकरण का अश्रधीक्षण करेगा, उ नसे विवरणी मंगा सकेगा, तथा उनके 
विषय म॑ नियम बना सकेगा । 


यदि उसके अधीन न्यायालय में कोई ऐसा मामला लम्बित है जिसमें, 
स*विधान सम्बन्धी कोई सारवान विधि-प्रश्न निहित है तो डच्च न्यायालय 
उस मामले को अपने पास मंगा सकता है । 


मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों, सेवकों आदि 
के विषय में नियमानियम बना सकता है । 


स'सद किसी उच्च न्यायालय के ज्षेत्राधिकार का विस्तार या अपवर्जन 
कर सकेगी । 
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न्यायपालिका 
४७, अधीन न्यायालय 


प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के अ्रधीन जिला-न्‍्यायालय भी होंगे, 
जिनमें जिला-न्यायाधीश की नियुक्तित उच्च न्यायालय से परामश करके राज्य- 
पाल करेगा । जिला-न्यायाधीश वही व्यक्तित बन सकेगा जो कम से कम ७ 
वर्षो तक अभ्रधिवक्तता या वक्रील रह चुका हो । जिल्ा-त्यायालय के अतिरिक्त 
अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधीशों पर भी उच्च न्यायालय का नियंत्रण 
रहेगा, तथा वह उनके सम्बन्ध में नियामादि बना सकेगा। 


का ९८ (25-25 


॥॒ १६३ 


बठा अध्याय 
विशेष प्राधिकारी 


१, सामान्य 


भारत में पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि पर रोक लगाने के लिये स्वोच्च 
अधिकरण तो न्यायपालिका है ही, जिसके न्यायाधीशों :को कार्यपालिका के 
दबाव से मुक्ति दिलाने के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि उन्हें एक 
विशेष रीति से ही पदच्युत किया जा सकेगा | इस प्रकार कुछ अ्रन्य स्वतन्त्र 
अधिकारियों की भी स'विधान में व्यवस्था की गईं है, यथा : 


१, भहालेखापरी ज्ञक--जो भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारों 
के लेखाओं की परीक्षा करेगा । 


२. निवोचन आयोग--जो निर्वाचनों की देखभाल करेगा | 


३, लोक सेवा भायोग--जो लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिये 
परीक्षाओं का स'चालन करेगा । 
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विशेष प्राधिकारी 
२, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 


उच्चतम न्यायालय के समान नियंत्रक-महाल्ेखायरीज्षक भी एक 
स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न अधिकारी होगा । वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया 
जायेगा तथा उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा, जिस रीति 
और जिन कारणों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। 
न्यायाधीश क समान ही उसके वेतनादि में नियुक्ति क पश्चात कोई अलाभ- 
कारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। श्रपने पद पर रह जाने के पश्चात बह 
किसी पद का पात्र न होगा । 


नियंत्रक महालेखा-परीक्षक भारत सरकारके तथा राज्यों के सब लेखांश्रों 
पर नियंत्रण रखेगा तथा लेखाओं को रखने की प्रणाली निश्चित करेगा शरीर संघ 
लेखा सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन राष्ट्र पति के समक्ष उपस्थित करेगा। राष्ट्रपति 
उन्हे संसद के समंत्त रखवायेगा । 


उसी प्रकार राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या 
राज्यश्रमुख के समज् उपस्थित किया जायेगा जो उनको राज्य के विधान 
मंडल के समत्त रखवायेगा। 


३. निर्वाचन आयोग 


निर्वाचनों में निष्पक्षता एव' न्याय हो इस उद्देश्य से संविधान में उप- 
बन्धित किया गया है कि निर्वाचनों के लिय्रे नामावलि तेयार कराने तथा समस्त 
निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन ओर नियंत्रण, तथा निर्वाचनों से 
उद्भूत विवादों के निर्णय की व्यवस्था करने का काम एक “निर्वाचन आयोग” में 
निहित होगा । आयोग में एक मुल्य निवाचन-आयुक्त तथा श्रन्य निर्वाचन- 
आयुक्त होंगे जिन्हे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा । इसके अतिरिक्त प्रादेशिक 
आयुक्त भी आयोग से परामर्श करके नियुक्य किये जायंगे । 


मुख्य निवांचन आयुक्त की स्त्रतन्त्रता बनाये रखने के लिये यह 
उपन्रन्ध बनाया गया है कि उसे वेवल उसी रीति से तथा उन्हीं कारणों से 
पदच्युत किया जा सकेगा, जिससे कि उच्चतम न्यायारूय के न्यायाधीश को 
हटाया जा सकता है। अन्य किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन- 
आयुक्त की सिपारिश के बिना हटाया न जायेगा। 
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भारेत- नये संविधान त् 
४, लोक-सेवा-आयोग 


संघ की लोक सेवाश्रों में नियुक्तयों के लिये परीक्षाश्रों का संचालन 
करने के लिये एक संघ लोक॑ सेवा आयोग होगा तथा इसी प्रकार प्रत्येक 
राज्य के लिये एक लोक सेवा आ्रायोग होगा । 


संघ लोक सेवा आयोग के अ्रध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य के लोक सेवा आयोग के श्रध्यक्ष तथा 
सदस्यों की नियुक्तित राज्यपाल या राजप्रम्ुख करेगा । 


संघ-लोकसेवा-आयोग का सदस्य ६ वर्ष की श्रधिक तक अथवा ६२ 
धर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो, पद धारण करेगा । राज्य लोक 
सेवा आयोग का सदस्य ६ वर्ष की श्रवधि तक या ६० वर्ष को श्रायु तक, 
जो भी पहले हो, पद धारण ऋरेगा। कोई सदस्य अ्रपनी पदावधि की समाप्ति 
पर उस पद पर पुनिनियुक्ति के छिये अ्पात्र होगा । 


लोक-सेवा-अ्रयोग का सदरय केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति 
द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश देने से 
पहिले उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करवायेगा | किन्तु सदस्य को उसके 
पद से राष्ट्रपति उस श्रवस्था में हटा सकता है जब कि वह दिवालिया हो 
जाये, या कोई भ्रन्य बेतनिक नोकरी करले या मानसिक अथवा शारीरिक 
दोबंल्य के कारण अयोग्य हो जाये । 


लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के संचारून क अतिरिक्त भर्ती की 
रीतियों, पदोन्नति, बदली, श्रनुशासन आदि विषयों पर सरकार को परामर्श 
देगा | किन्तु सेनिक सेवाओं क॑ विषय में उसका क्षेशाधिकार नहीं होगा। 


लोक सेवा-आयोगों तथा उनके कमंचारी व॒न्द्‌ का व्यय भादि भारत 
की या राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा । 


संघ लोकसेवा आयोग अपने काम के बारे मे राष्ट्रति को, तथा 
राज्यों के श्रायोग राज्यपाल या राज़प्रमुख को, प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दंगे तथा 
झायोगों का परामश स्वीकार न किया जायेगा तो उनके कारण स'सद्‌ या 
राज्यों में विधान-मंडलों को बताये जाय॑गे । 
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सातवां अध्याय 
विशेष क्षेत्र तथा जातियां 


१, अंदमान दीप समूह 


ग्रब तक हम भारत के २७ राज्यों का वर्णन कर चुके हैं । किन्तु राज्यों 
के श्रतिरिक कुछ श्रन्य भूमिभाग भी भारत के राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं, यथा 
अंदमान तथा निकोबार । ऐसे राज्यक्षत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा, तथा वहां 
सुह्य आयुक्त या अन्य प्राधिकारी भी नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति वहां शान्ति और 
सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा तथा संसदीय विधि में भी वहां के 
लिये संशोधन कर सकेगा (€ श्रनुच्छेद २४७३ )। इसी प्रकार अजित किये गये 
राज्य-च्षेत्रों का प्रशासन भी राष्ट्रपति, करेगा । 


२, अनुसचित ओर आदिम जाति क्षेत्र 


आसाम में विशेषता तथा अन्य राज्यों में भी कई ऐसे प्रदेश हैं 
जहाँ श्रादिम जातियाँ निधास करती हैं । वे जातियाँ बहुत पिछड़ी हुई द्ोने 
के कारण उन पर सभ्य लोगों के कानून लागू नहीं किये जा सकते। उनके 
निवासियों को अन्य लोगों के शोषण से भी बचाने की अ्रत्यन्त शआवश्यकता 
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भारंत - नये संविधान तकं 


है। अ्रतः उनके वित्रय में संविधान में विशेष उपबंध रखे गये हैं जो पंचम 
तथा षष्ठ अनुपूची में उल्लिखित हैं । 


अआासाम में ६ स्वायज्ञ शासरो जिले होंगे जिनमें से प्रत्येक जिले में २४ 
से अनधिक सद॒स्यों की एक जिला-परिषद होगी। 


एक जिले में कई प्रादेशिक परिषदं भी हो सकदी हैं यदि वहाँ भिन्‍न 
भिन्‍न प्रकार की आदिम जातियां हों । 


इन जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषदों में प्रशासन के अधिकार 
निहित होंगे, वे किसी हद तक विधि बना सकेंगी, तथा नन्‍्याय-प्रशासन के 
लिये ग्राम-परिपर्द या न्यायालय गठित कर सकंगी। तथा प्राथमिक विद्यालय 
स्थापित कर सकेगी ।॥ उन्हें जिला तथा प्रादेशिक निधियाँ जमा करने की, 
तथा भूराजस्व निश्चारित करने ओर संग्रह करने तथा कर-आरोपण की भी 
शक्ति होगी। वे आदिम जातियों के अश्रतिरिक्त श्रन्य लोगों की साहकारी 
ओर व्यापार पर भी नियंत्रण रख सकेगी । स्वायत्त शासी जिलों के प्रशासन 
की जाँच करने के लिये राज्ययाल एक आयोग भी नियुक्त कर सकगा। 


राज्यपाल इन सब परिषदों पर अपना नियंत्रण रखेगा | 


आसाम के अतिरिक्त श्रन्य राज्यों में भी राष्टुपति अनुसूचित ्रेत्रों 
की धोषणा कर सकता है। ऐसे ज्षेत्रो में राज्यपाल या राजप्रमुख यह निदेश दे 
सकंगा कि वहाँ संसद या विवान मंडल का कोई विशेष अ्रधिनियम लागू न 
हो, तथा वहां की शांति श्रोर सुशासन के लिग्रे नियम बना सकेगा । वह वहां 
ग्रादिमवासियों द्वारा भूमि के हस्तांतरण को रोकने क लिये, भूमि के बटवारे 
के लिये, तथा साहूकारी के व्यापार के लिये नियम बना सकगा, किन्तु इसके 
लिये राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी । 


इसके अतिरिक्त प्रस्येक राज्य में . जहां अश्रनुसूचित जातियाँ यत्र तत्न 
बिखरी पड़ी हैं, एक आदिम जाति-मंत्रशा-परिषद स्थापित की जायेगी जिसके 
बीस से अधिक सदस्य न होंगे, जिनमें कि तीन चौथाई उस राज्य की विधान 
सभा में आदिमनजातियों के प्रतिनिधि होंगे । वह परिषद उस राज्य को आदिस- 
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बिशेष चेन्न तथा जातियाँ 


ज्ञातियों के कल्पाण और उन्नति के संब्रद्ध विषयों पर राज्यपाल या राजप्रमुख 
को मंत्रणा देगी। 


३ अल्पसंख्यकों का संरक्षण 


जैसा पहले बताया जा चुका है भारत में संयुक्त निर्वाचन होंगे। 
मुस्लिम, ईसाई आदि वर्गो के लिये १६३९ के अधिनियम के समान स्थानों 
को रक्षित नहीं रखा गया है। किन्तु फिर भी अनुसूचित जातियों (हरिजनों 
तथा सिसों के पिछड़े हुये वर्गों) के लिये तथा आदिमजातियों के लिये उनकी 
जन-संख्या के अनुपात से स्थान रक्षित रहेंगे। यह स्थान-रक्षण लोकसभा 
तथा राज्यों की विधान-सभा में होगा। यदि राष्ट्रपति यह समझे कि 
आंग्ल-भारतीयों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह 
सभा में उनके एक या दो प्रतिनिधि नाम-नि्देशित कर सकेगा। इसी प्रकार 
राज्यपाल या राजप्रमुख उस समुदाय के कुछ सद॒स्यों को विधान-सभा में नाम- 
निर्देशित कर सक गा । यह रक्षण व्यवस्था केवल दस वर्ष तक चलेगी । 


सेवाओं में भी प्रशासन कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुये 
नियुक्तियों क॑ विषय में अनुसचित जातियों तथा आदिमजातियों क दावों का 
ध्यान रखा जायेगा । 


रेल, डाकतार आदि संबन्धी सेवाओं में आंग्ल्-भारतीयों को जो 
रक्षण अ्रब प्राप्त है वह द्स वर्ष तक बना रहेगा किन्तु प्रति दो वर्ष में दस 
प्रतिशत कम होता जायेगा । 


आंग्ल-भारतीयों की शिक्षा पर जो विशेष व्यय होता है वह भी 
शनेः शनेः ही कम स्यि जायेगा तथा दुस,वर्ष में समाप्त होगा । 


राष्ट्रपति छक विशेष एदाधिकारी भी नियक्त करेगा जो अ्रनुसूचित 
जातियों के विषय रें उसे प्रतिवेदन देगा । इसी प्रकार राष्ट्रपति आदिमजातियों 
के कल्थाण क बारे में प्रतिवेदन देने के लिये १० वर्ष के श्रन्दर ही एक 
आयोग नियक्त करेगा । इसी प्रकार श्रन्य वर्गाके लिये भी जो कि सामाजिक 
या शिक्षा की दृष्टि से षिछुड़े हुये हैं एक आयोग नियुक्त किया जायेगा जो 
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डनकी कठिमाहयों, उपायों आ्रादि के विषय में प्रतिवेदन देगा । उपरोक्त सारे 
प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जायेगे । 


संघ-सरकार श्रादिमजातियों के कल्याणारथ राज्यों को निदेश भी 
दे सकेगी। 


राष्ट्रपति राज्यपाल या राजप्रमुख से परामश करके उस राज्य की 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की सूची की घोषणा 
करेगा । एक बार अधिसूचना द्वारा यह सूची प्रकाशित होने पर उसमें परिवर्तन 
करने का अ्रधिकार केवल संसद ही को होगा । 
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आठवां अध्याय 


राजभाषा 
?, संघ की राजभाषा 


स'बिघान के श्रनुच्छेद ३४३ के अनुसार भारत की राजभाषा हिन्दी, 
तथा लिपि देवनागरी होगी, और अ'क श्र'ग्रेजी के होंगे, किन्तु १६ वर्ष तक 
समस्त राजकाज श्र ग्रेजी में होगा । १९ वर्ष की कालावधि में राष्टूपति किसी 
राजीकीय प्रयोग के लिये हिन्दी भाषा का तथा देवनागरी अ्रकों का प्रयोग 
प्राधिकृत कर सकेग। । 


संविधान के आरम्भ से € वर्ष पश्चात तथा १० बर्ष पश्चात राष्ट्र- 
पति एक आयोग गठित करेगा जिसमें भारत की मुख्य भाषाओं के प्रतिनिधि 
होंगे भर जो राजकीय प्रयोजनों में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर श्रधिक प्रयोग 
के बारे में सिपारिश करेगा (अनुच्छेद ३४४) | 


आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये दौप सदस्यों बी एक 
समिति गठित की जायेगी जिसमें २० लोक-सभा तथा १० राज्य-परितद के 
सदस्य होंगे जो क्रशः उन सदनों द्वारा चुने जायेगे | 
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राज॑भौषी 
२, प्रादेशिक भाषाएं 


राज्यों को अधिकार दिया गया दै कि वे अपने राज्य की किसी भार्षा 
अथवा हिन्दी को राजभाषा बना सकते हैं किन्तु जब तक ऐसा निर्णय न हो; 
तब तक अ ग्रेजी का द्वी प्रयोग होता रहेगा (अनु० ३४९)। 


याद रहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा बिहार 
हम पांचों हिन्दी-भाषी राज्यों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित कर 
दिया है। 


कोई दो या अ्रधिक राज्य अपने पाररपरिक संचार के लिये हिन्दी 
या तत्समय संघ की राजभाषा का प्रयोग कर सकते हैं किन्तु संघ के साथ 
राज्यों का संचार संघ की राजभाषा में ही होगा (अनु० ३४६)। 


उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों का काय श्रग्रेजी में ही होगा जब 
तक कि संसद अन्यथा उपबन्ध न करे । किन्तु राज्यपाल या राजप्रमुख 
राष्ट्रपति की श्रनुमति से उस राज्य के न्यायालय में अन्य भाषा के प्रयोग 
को प्राधिकृत कर सकता दे (अनु० ३४८) । 


स्मरण रहे इसके अ्रधीन मध्य भारत तथा राजस्थान के उच्च 
न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया है तथा हैदराबाद 
ओर प० पू० पं० रा० सं० के उच्च न्यायालयों में उद्‌ के प्रयोग की अनुमति दी 
गईं है। किन्तु वे सब उच्च न्यायालय अपने निर्णय, झ्राज्ञप्ति श्रथवा श्रादेश 
ञ्ग्नजी में ही दंगे । 


संसद तथा राज्यों के विधान-मंडलों में सब अधिनियम अंग्रेजी में 
पारित किये जायेंगे तथा अ्रध्यादेश, आदेश, नियम आदि अ्र'ग्रेजी में 
ही भिकाले जाय॑ंगे, किन्तु यदि कोई विधान-मंडल अन्य भाषा में काय करे तो 
उस राज्य का राजप्रमुख या राज्यपाल उन अधिनियमों श्रादि का श्र'ग्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित करायेगा । 


३०३ 


भार॑त--नेये संविधान तक 


कोई व्यक्ति व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदा- 
धिकारी को अ्रपना अ्भिवेदन उस राज्य की किसो भाषा में दे सकता है। 


हिन्दी भाषा का विकास 


हिन्दी भाषा का विकास तथा प्रसार-क्ृद्धि करना संघ का कतंव्य होगा 
तथा उसकी आपत्मीयता में हस्तक्ष प किये बिना अन्य भारतीय भाषाओं के 
के रूप, शेली तथा पदावलि को आस्मसात करते हुए उसके शब्द-भडार के 
क्षिये मुख्यतः संस्कृत से शोर गोशतः अन्य भारतीय भाषाश्रों से शब्द ग्रहण 
करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करना भी संघ का कतंब्य होगा 
( अ्युदेच्द ३९१) । 


ब--( ०)--- 


२०४ 


नोवां अध्याय 
संविधान का संशोधन 


भारत का संविधान लचकदार है। इसका संशोधन एक विधेयक द्वारा 
हो सकता है जिसे स' सद के दोनों सदन अपनी श्रपनी समरत सदस्य स'ख्या 
के बहुमतों से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सद॒स्यों, के दो तिद्दाई 
से अन्यून बहुमत से स्वीकार कर तथा तत्पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति 
मिल जाये । 


किंतु निम्न उपबन्धों में तभी स'शोधन हो सकता है जब कि संसद 
में उक्त प्रकार पारित होने के बाद उस विधेयक का कम् से कम श्राथे राज्यों 
के विधान-मंडल समथन करेंः--- 


(क) राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी उपबन्ध (अनु० ९४ श्रौर २९) 
संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां (श्रनु० ७३ और १६२) 


(ख) न्यायपालिका सम्बन्धी उपबन्ध (भाग € का श्रध्याय ४ तथा 
भाग ६ अ्रध्याय२) संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध (भाग ११ अ० १) 


(ग) विषय-वितरण ओर 
(घ) स'सद्‌ में राज्यों का प्रतिनिधित्व । 
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परिशिष्ट 
नये संविधान की सप्तम अनुसूची 


सूची १--संघ-सची 


( जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। ) 


कर्षज 


छ न. नव बल छूए अण अ#२ 


भारत को तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा । 

नो, स्थल ओर विमान-बल, संघ के अन्य सशस्त्र बल । 
कटक-छेत्र । 

नो, स्थल ओर विमान बल की कर्मशालाय । 

शस्त्रास्त्र, युद्धोपफण, विस्फोटक, अम्न्यस्त्र । 

अरुशक्ति | 

प्रतिरक्षा संबन्धी उद्योग । 

केन्द्रीय गुप्तवार्ता ओर अनुसंधान विभाग । 

प्रतिरक्षा, विदेशीय काय या सुरक्षा सम्बन्धी निवारक निरोध | 
विदेशीय कार्य । 

राजयनिक, वाणिज्य दूतिक श्रोर व्यापारिक प्रतिनिधित्व । 
संयुक्तराष्ट-संघटन । 

अतंराष्ट्रीय संस्थाश्रों में भाग लेना तथा उनके विनिश्चयों की पूर्ति। 
विदेशों से संधि श्रोर करार । 

युद्ध श्र शांति । 

विदेशीय छ्षेत्राधिकार । 

नागरिकता, देशीयकरंण तथा श्रन्यदेशीय । 

प्रत्यपंण । 
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भारत में प्रवेश, उससे निर्वासन, पार-पत्र । 
भारत के बाहर की तीथथययात्राएं । 

महासागर या वायु में किये गये अपराध । 

रेल । 

राष्ट्रीय राज-पथ । 

अंतर्देशीय जल-पथ तथा राष्ट्रीय जल-पथ । 
समुद्-नोवहन । 

प्रकाश-स्तम्भ । 

महा-पत्तन । 

पत्तन-निरोधा । 

वायु-पथ 

रेल-पथ । 

डाक और तार; संचार । 

संघ-संपत्ति । 

संघ के प्रयोजनों के लिये संपत्ति का अ्रजन | 
देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति । 

संघ का लोक-ऋण | 

चलाथ, टंकण और विधिमान्य, विदेशीय विनिमय । 
विदेशीय ऋण। 

भारत का रक्षित बेंक । 

डाकघर बचत बेंक । 

सरकारी लाटरी । 

विदेशी व्यापार, शुल्क-सीमान्त । 

झंतर्राज्यिक व्यापार 

व्यापारी निगम, सहकारी संस्थाओं को छोड़कर । 
अंतर्राज्यिक निगम, विश्व विद्यालयों को छोड़कर । 
मद्दाजनी । 
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विनिमय-पतन्र, चेक, वचन-पत्र । 

बीमा । ह 

श्रष्ठि-चत्वर, वादा बाजार । 

एकर्व, श्राविष्कार, व्यापार-चिह्न । 

बाटों और मारपों का मान स्थापन | 

निर्यात की वस्तुओ्रों के गु्ों का मान-स्थापन । 
लोक हित के उद्योग । 

पेट्रोलियम, ज्वालाग्राही दृव्य । 

लोक-हित सम्बन्धी खाने । 

श्रम का विनियमन, खानों में सुरक्षितता। 
अन्तराज्यिक नदियों श्रौर नदी-दूनों का विकास । 
मछली पकड़ना ओर मीन-च्षेत्र । 

लवण का निर्माण । 

अफीम । 

चल-चिगत्र । 

संघ-सेवकों संबन्धी श्रोद्योगिक विवाद । 

राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय, संग्रहालय आदि । 
काशी हिन्दू विः्वविद्यालय, श्र्लीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा 
दिल्ली विश्वविद्यालय आदि। 

राष्ट्रीय महत्व की वेज्ञानिक या शिल्पिक संस्थाएँ | 
कुछ श्रन्य संघ अभिकरण और संस्थाएं | 
उच्चतर शिक्षा में एक सूत्रता लाना | 

राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक, अभिलेख, अवशेष । 
भूपत्तिमाप, भूतत्तवीय, प्राशकीय परिमाप आदि। 
जनगणना । 

अखिल भारतीय सेवाएं । 

संघ-निवृत्ति-वेतन | 
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निर्वाचन ( संसद और विधान-मंडव्लों के ) । 

संसद के सद॒स्यों श्रादि के वेतन | 

संसद के सद॒स्यों के विशेषाघिक।र आदि । 

संघ के मंत्रियों, रा्टपति, राज्यपाल आदि के वेतन, भत्त आदि १ 
लेखाओं की परीक्षा । 

उच्चतम न्यायालय का गठन, क्षेत्राधिकार आदि । 

उच्च न्यायालयों का गठन शआदि । 

उच्च न्यायालय का दूसरे राज्य में क्षेत्राधिकार । 

किसी राज्य के आरक्षी दल का अन्य राज्य में ज्षेत्राधिकार । 
अन्तराज्यीय प्रत्रजन ओर निरोधा । 

क्ैषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर। 

सीमा-शुरुक । 

तमाकू, मझ, अ्रफीम, भांग आदि के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं पर 


उत्पादन-शुल्क । 
निगम-कर । 
कृषि भूमि के अ्रतिरिक्त मूल-धन पर कर | 


कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति-शुल्क । 

कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति-उत्त राधिकार-शुल्क । 
रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले गईं वस्तुश्रों या यात्रियों पर कर | 
श्रेषव्ठि चल्वर और वादा बाजार के सोद़ों पर कर। 
विनिमय-पत्र, चेक आदि पर कर | 

समाचार पत्रों पर कर, विज्ञापनों पर कर । 

इस सूची से संबंधित विषयों के अपराध । 

इस सूची से संबंधित विषयों पर जांच आदि । 

न्‍्यायाझ्षयों पर इस सूची संबंधी विषयों का क्षेत्राधिकार । 
इस सूची के विषयों पर फीस ( न्यायालय फीसों को छोड़ कर ) । 
सूची (२) या (३) में अवरणणित अन्य विषय -। 


२०६७ 


भारंत--नये संविधान तक 


सची २-राज्य-सची 


( जिन विषयों पर राज्यों को विधि बनाने का अधिकार है) 


0. “है? ब्ट ८० न... ०७ 


७6 


सावंजनिक व्यवस्था 

आरती 

न्‍्याय-प्रशासन 

कारागार, सुधारालय आदि 

स्थानीय शासन 

सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर स्वच्छुता 

भारत के अन्दर की तीर्थयात्राएँ 

मादक पान 

अंगहीन तथा नोकरी के अयोग्य व्यक्तियों की सहायता 
श्मशान तथा कबरस्थान 

शिक्षा जिसके श्रन्तगंत विश्वविद्यालय भी हें । 
पुस्तकालय, संग्रहालय आदि 

सूची १ में भ्रनुह्लिखित संचार श्र्थात्‌ सड़क, नोकाघाट आदि 
कृषि 

पशु के नस्ल की उर्नति 

पश्व॑रोध 

जल, सिंचाई, नहर, बंध, जलशक्ति श्रादि 

भूमि 

बन 

वन्य प्राणियों ओर पक्षियों की रक्षा 

मीनक्तेत्र 

प्रतिपालक अधिकरण, भारग्रस्त और कुक सम्पदाय 
खान श्रीर खनिज 


उद्यौग 
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गेंस 


राज्य के अन्दर व्यापार वाणिज्य 

वध्तुश्रों का उत्पादन, सम्भरण, वितरण 

बाजार और मेले 

माप स्थापन को छोड़ कर बाट और माप 

साहुकारी, कृषि ऋणिता का उद्धार 

पन्‍्थशाला 

व्यापारिक, साहिस्यक, वेज्ञानिक, धार्मिक संस्थाये, सहकारी 
समाज, निगम 


नाट्यशाला, चलचित्न, क्रीड़ा, प्रमोद श्रादि 

पण लगाना और जूआ 

राज्य में निहित कमंशालाएं, भूमि ओर भवन 
राज्य के प्रयोजनाथ संपत्ति का अश्रजन 

संसदीय विध्रि के श्रधीन विधान-मंडल के निर्वाचन 
विधान-सभाओं के सदस्यों के अधिकार आदि 
विधान-सभाओरं के सदस्यों आदि के वेतन श्रादि 
राज्य के मंत्रियों के वेतन आदि 

राज्य लोक सेवाएं 

राज्य निवृत्ति वेतन 

राज्य का लोकऋण 

निखात निधि 

भू-राजस्व 

कृषि श्राय पर कर 

कृषि भूमि का उत्तराधिकार शुल्क 

कृषि भूमि का सम्पत्ति शुल्क 

भूमि और भवनों पर कर 
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” भारत--नये संविक्षन तक 


खनिज अधिकार पर कर 

मथ, अफीम, भांग भ्रादि पर कर 

वस्तुओं के किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर 
विद्य त पर कर 

क्रय विक्रय कर 

समाचार पत्रों के अ्रतिरिक्त श्रन्य विज्ञापनों पर कर 
सड़कों पर ले जाई जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर 
सड़कों के यानों पर कर 

पशुओं और नोकाओं पर कर 

पथ कर 

वृत्तियों व्यापारों आदि पर कर 

प्रतिव्यक्ति-कर 

विलास वस्तुश्ों पर कर, जूट पर कर 

मुद्रांक -शुल्क 

राज्य-सूची संबंधी श्रपराघध 

राज्य सूची संबन्धी न्यायालय को क्षेत्राधिकार 
राज्य सूची स'बन्धी शुरक 


सची ३-समवर्ती रची 


(जिन विषयों र संघ तथा राज्यों दोनों को विधि बनाने का 
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अधिकार है ।) 


दंड विधि 

दंड प्रक्रिया 

राज्य की सुरक्षा, सावंजनिक व्यवस्था के लिये निवारक निरोध 
केदियों आदि का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाना 

स्वीय विधि के विषय-विवाह, दत्तक, इच्छापन्न आदि 
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'पॉरीशड 


कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों का दस्तान्तरण; विलस्खों 
आदि का पंजीयन 

संविदाए' 

अभियोज्य दोष 

दिवाला 

न्यास 

महाप्रशासक ओर राज न्‍्यासी 

साक्य और शपथें 


व्यवहार प्रक्रिया 
न्‍्यायालय-अवमान 


आहिणडन, अस्थिरवासी और आदिम जातियाँ 
उन्माद और मनोवकलय 

पशुओं के प्रति निर्दंयता निवारण 

खाद्य पदार्थों में मिश्नण 

ओषधि ओर विष 

आर्थिक ओर सामाजिक योजना 

वाणिज्यिक और ओोद्योगिक एकाधिपस्य, गुद्द श्रोर न्यास 
व्यापार स घ, श्रमिक विवाद ह 
सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, बेकारी 

श्रमिकों का कल्याण 

श्रमिकों का परीक्षण 

विधि वृत्तियाँ, वे्यक घृत्तियां आदि 

शरणार्थियों की सहायता ओर पुनर्व/स 

पू्त और धार्मिक संस्थाए' 

साँक्रामिक रोगों का निवारण 


जीवन सम्बन्धी सांख्यकी 
महा-पत्तनों के अतिरिक्त श्रन्य पत्तन 
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भारत--नये संविधान तक 


नौ-वहन, जल पथ 

लोकहिित के उद्योगों सम्बन्धी व्यापार, वाणिज्य 

मूल्य नियंत्रण 

यंत्र चालित यान 

कारखाने 

वाष्ययन्त्र 

विद्य त 

समाचार-पत्र, पुस्तक और मुद्रण/लय 

पुरातत्व सम्बन्धी स्थान 

निष्क्राम्य सम्पत्ति 

अजित सम्पत्ति पर प्रतिकर 

किसी राज्य में, राज्य के बाहर पेदा हुए दावों विषयक 
बसूलियां 

मुद्रांक-शुलक 

संघ-सूची श्रोर समवर्ती-सूची सम्बन्धी विषयों के लिये जांछ 
समवर्ती सूची संब'धी विषयों पर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार 
समवर्ती सूची सम्बन्धो विषयों के बारे में फीस 


समाप्त 
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